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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 फलों  से  बनाई  गई  टॉफियां

 १३६३.  श्री त०  न०  विट्ठल  राव  :
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक  गवेबणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  गवेषणा  संस्था  मैसुर  ने  फलों  से  जो

 नई  टाफियां  तैयार  की  हैं  उनका  वाणिज्यिक  उपयोग  ATT  हो  गया  है  अ्रथवा  शीघ्र  आरम्भ  होने  की

 श्राशा है  ?

 उपमंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली )  फलों  की  टाफ़ियां  तैयार  करने  की  जिस  प्रक्रिया

 का  विकास  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  गवेषणा  संस्था  मैसूर  ने  किया  है  निर्माताओं  को  उसकी  भ्रनुज्ञप्ति

 देने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पुनीत  ब्०  विट्ठल  राव  :  किस  सार्थ  को  श्रनुज्नप्ति  दी  गई  है  कौर  वह  कहां  स्थापित  किया

 जायेगा  ?

 का०  Alo  श्रीमाली  :  व्यौरा  प्रभी  तैयार  किया  जाना  है  ।

 महोदय  :  उपमंत्री  महोदय  किसकी  से  उत्तर  दे  रहे  हैं  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  की  कौर  से  ।

 poem  महोदय
 :

 में  यह  कसे  जान  सकता  हूं
 ?

 मुझे  आ्ाइचर्य  होता  है  कि  सत्र  की

 समाप्ति  पर  मंत्री  दूसरे  मंत्रियों  को  काम  सौंप  कर  चले  जाते  हैं
 ।

 भ्रन्यत्र  काम  कितना  भी  महत्वपूर्ण  क्यों

 न  हो  मैं  माननीय  मंत्रियों  से  आग्रह  करूंगा  कि
 जब

 तक
 कि

 उन्हें  संसद्  के  कार्य  से
 भी

 अधिक  महत्वपूर्ण

 कार्य  बाहर  न  करने  वे  यहां  उपस्थित  रहा  करें
 ।

 यदि  कौर  भ्रनुपूरक  पूछें  तो  माननीय

 उपमंत्री  उनका  उत्तर  न  दे  सकें  ।
 we  $$

 ग्रेजी  में  ।

 १४४४
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 :  इस

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  ऋतु  में  फलों  का  बहुत  उत्पादन  होता  है

 बहुत  से  फल  खराब  हो  जाते  सरकार  टाफियों  कौर  फलों  से  अन्य  प्रकार
 की

 संरक्षित  वस्तुयें

 बनाने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  जैसा  मैंने  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  गवेषणा  संस्था  मैसूर

 में  कतिपय  गबेषणायें
 की

 गई  कौर  सरकार  उनका  उपयोग  किये  जाने  के  लिये  उन्हें  वाणिज्यिक

 सार्थों  को  दे  देने  की  संभावनायें  की  जांच  कर  रही  है  |

 स०
 दि।०  गुरु पाद स्वामी :  क्या  यह  सच  है

 कि
 फलों

 की
 जिस  प्रकार

 की
 टाफी  बनाई  जा

 रही  है  वह  कतिपय  साथ  कौर  सरकारी  कारखानों  में  बनाई  जा  रही  फलों  की  टाफियों  से  बहुत  ही  भिन्न

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जहां  तक  सरकार  को  विदित  ऐसी  टाफियां  भारत  में  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।

 श्री  न०  द०  पांडे  :  क्या  इन  टाफ़ियों  की  रासायनिक  जांच  किसी  रासायनिक
 निरीक्षक  द्वारा  की

 जाती  है  अथवा  नहीं  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  गवेषणा  संस्था  में  इन  सब  बातों  की

 तथा  जांच  कर  ली  गई  है  ।

 कमलेन्दुमति दाह  :  दूसरे  देशों  से  हमारे  देश  में  कितनी  टाफी  मंगाई  जाती  हू  ?

 का०  ला  श्रीमाली  :  यह  एक  भिन्न  प्रश्न  मुझे  इसके  लिये  सूचना  चाहिये  |

 राघव बा चारी
 :

 क्या  इस  संस्था  में  फलों  के  रसों  का  चूर्ण  बनाने  की  भी  कोई  प्रक्रिया  है
 ?

 डा०  का  ला  सोमाली  :  इस  प्रश्न का  सम्बन्ध टाफी  से  माननीय सदस्य  प्रश्न  की  परिधि

 से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 इला  पालचौधरी  :  क्योंकि  टाफियों  को  बालक  खाते  तो  क्या  उनके  निर्माण  में

 ग्लूकोज  कौर  प्राय  पौष्टिक  उत्पादों  का  प्रयोग  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  गवेषणा  की  गई  है
 ?

 का ०  ला०  श्रीमाली :  मुझे  इस  प्रदान  के  उत्तर  के  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहिये
 |

 अजंता  में  कला शाला

 1१३६४.  श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  अजंता  में  एक  कलाशाला  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही

 कौर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्थापना
 की

 रूपरेखा  क्या  है
 ?

 उपमंत्री  म०  मो ०  श्री

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  क्या  सरकार  ने  ऐसी  किसी  पर  विचार  किया  था  करार

 उसे  छोड़  दिया  था  ?

 पडा ०  स०  मो०  दास  :  इस  सभा  क  एक  माननीय  सदस्य  श्री  Fo  To  बचाव  जो  पुरातत्व

 केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड  के  सदस्य  पुरातत्व  केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड
 की

 गत  बठक  में  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  था
 |

 पत्रकार
 बो  की  स्थायी  समिति

 ने  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 कि
 ase  की  रि  ae

 री  की  प्रतिकृतियां  तैयार

 मूल  dist  में  ।
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 करने  का  कार्य  संघ  के  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  आरम्भ  किया  जाने  को
 संकल्प

 को
 झावइयक

 नहीं

 था  ।  इस  कार्य  के  लिये  ३१,८८०  रुपय की  एक  धनराशि  मंजूर  की  गई  पांच  वर्ष  में  इस  काय
 के

 पूर्ण  हो  जाने  की  झ्शा  है  ।  कलाकारों
 के  ४

 पदों  के  लिये  विज्ञापन  दिया  गया  है  प्रौढ़  इस  कार्य  में-कलाकारों

 की
 सहायता  करने  के  लिये

 ८
 कुलियों

 की
 मंजूरी

 दी
 गई  है  ।

 भ्रांति  में  एक  कलाशाला  स्थापित
 करने

 की

 कोई  प्रस्थापना  नहीं है  ।

 बीमा  समवाय

 PER  RAY.  श्री
 कृष्णाचाय  जोशी

 :
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बीमा  समवायों
 के

 लिये  प्रतिकर  निश्चित  कर  दिये  गये  श्र

 यदि
 तो

 बीमा  सेवायों
 के

 राष्ट्रीयकरण
 के

 फलस्वरूप  कुल  कितना  प्रतिकर
 दिया

 जाना  चाहिये  ?

 att  श्री  निक  व्यय  मंत्री  स०  च०  प्रतिकर की  मात्रा

 निकालने  के  लिये  भ्रपेक्षित  झ्रांकड़े
 सभी

 बीमा  समवायों  के  सम्बन्ध  में  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  जीवन  बीमा

 निगम  अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची के  भाग-क  के  अनसार  प्रतिकर के  लिये  पात्र  c&  सेवायों में  से  केवल

 ३४  के  सम्बन्ध  में  पूरे  wing  उपलब्ध  हैं  कौर  उनमें  से  २८  के  लिये  प्रतिकर  राशि  की  झा गणना  कर  ली

 गई  २३  के  सम्बन्ध  में  प्रां कड़े  अपूर्ण  |  अब  निगम  इन  कौर  अन्य  समवायों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 एकत्र कर  रहा  है  ।

 कृपाचार्य  जोशी
 :

 प्रतिकर  निर्धारण  सिद्धांत  का  आधार  कया  है
 ?

 शत  वानर  या
 श्री  म०  च०  शाह  :

 अधिनियम  की  अ्रनूसूची के  भाग  क १४  लै  श्र  ग  के  अधीन यह  विहित  कर

 दिया  गया  है  |

 श्री  क्०  प्र०  त्रिपाठी  क्या  प्रतिकर  को  नगद  की  प्रस्थापना  है  अ्रथवा  भ्रंश  नगद

 बंध पत्रों के  रूप  में  ?

 स०
 च०  21 |  नगद  |

 gto  ato  तिवारी  :  जिन  २८  समवायों  के  मामले  में  प्रतिकर  को  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया

 गया  उन्हें  कितनी  धनराशि  दी  जानी  है
 ?

 किस Ho  च०  दाह :
 सरकार

 ने
 कभी  उसकी

 जांच
 नहीं

 की
 है

 ।
 सरकार

 के
 अनुमोदन

 के

 न  धनरादियों का  उल्लेख  संसद् में  किया  जा  सकता  जीवन  निगम के  पास  रक्षित  निधि

 रसिया  सरकार न  न  समवायों  से  क्या  दायित्व  और  आस्तियां  प्राप्त की  ?

 श्री  स०  च०  दाह  :  उक्त  अधिनियम के  अधीन  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  समस्त  झ्रास्तियां  कौर

 दायित्व  ले  लिये गये  ह  ।

 नया  तल  समवाय

 श्री देवेन्द्र  ह  सर्मा :
 1१३९६.

 {  श्री राम  कृष्ण

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  सनौर  वैज्ञानिक  गवारा  मंत्री  ३१  १९५६  को  पूछ  गये  तारां।कत

 संख्या
 ५४५०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  आसाम  में  तेल  निकालने  के

 मूल  ww  में  ।
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 लिये  एक  नया
 रुपया-समवाय  स्थापित  करनें  के  पर  श्रीराम  तेल  समवाय  के  साथ  हो  रही  वार्ता  को

 अन्तिम
 रूप  दे  दिया  गया  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  कार  ला०  श्रीमाली  :  वार्ता  को  शी  कर  ही  अन्तिम रूप  दे  दिया  जायेगा  ।

 १८५७  के  स्वतन्त्रता  युद्ध  का  दाताब्दी  समारोह

 ी  भक्त  e
 *

 १३६७.  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :

 श्री  विभूति  मिथ

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  ८  PRUE  को  पूछे गये  तारांकित प्रदान  संख्या  ८५१  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १८५७  के  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  प्रथम  शताब्दी  समारोह  को  मनाने  के  कार्यक्रम को

 सब  से  afar  रूप  दे  दिया  गया  शौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 प्रौढ़  राष्ट्रीय समिति  नियुक्त  कर  दी

 गई  है  प्रौढ़  जब  इस  की
 बैठक  ३०  १९५६  को  होगी  तो

 यह  समारोह  तथा  प्राय  सम्बन्धित

 विषयों  के  कार्यक्रम  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  भक्त  ददन  क्या  इस  समिति  को  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  जबकि  इस  अवसर पर

 बहुत  से  भारतीय  महापुरुषों  की  मूर्तियां  स्थापित  की  जायेंगी  वहां  उन  अंग्रेज़  महापुरुषों  की
 मूतियां

 अलग  हटायी  जायें  जिन्होंने  उस  जमाने  में  इतने  भ्रष्टाचार  किये  थे  ?

 श्री  दातार
 :

 यह  राष्ट्रीय  समिति  १८  ५७  के  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  से  सम्बन्धित  सभी  विषयों पर

 विचार  करेंगी  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  क्या यह  बताने  की  कृपा की  जायगी कि  इस  समारोह को  मनाने  के  लिये  क्या

 तक  कम  से  कम  मोटी  खा  बना  ली  ई  कौर  क्या  राज्य  सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 तैयारियां  की  हैं  ?

 att  दातार
 :  श्रीमान  ।  समिति  द्वारा  विचारार्थ एक  अस्थायी  कार्यक्रम बना  लिया  गया  है

 कौर  वह  उस  के  समक्ष  रखा  जायेगा  |

 श्री टेक  चन्द  :  क्या  सरकार  संघर्ष  के  उन  दिनों  का  इतिहास  प्रकाशित  करने  प्रौढ़
 उन

 वस्तुझ्नों

 जो  कि  अरब  मिल  नहीं  प्रकाशित  करने  का  विचार  करती  है  ?

 fa  दातार
 :

 जहां  तक  प्रथम  भाग  प्रधान  भारत  के  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  का  इतिहास  तैयार  करने

 के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  मैं  समझता  हुं  कि  यह  विधय  शिक्षा  मंत्रालय  के  समक्ष  है
 ।

 बाद  के  भाग
 के  सम्बन्ध

 में

 मुझे  ज्ञात  नहीं  है
 ।

 पंश्रध्यक्ष  महो  दय
 :  कया  शिक्षा  मंत्रालय  के  दोनों  उपमंत्रियों  में

 से कोई  भी  सभा  को  इस  सम्बन्ध  में

 जानकारी देने  की  स्थिति  में  है  ?  १८५७  के  स्वतन्त्रता  श्रादोलन  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  पुस्तक  कितनी  तैयार

 हो  गई  हैं
 !

 उपमंत्री
 स०  मो ०  :

 में  समझता  हूं  कि  पुस्तक  छप  रही  है  ।

 जायेगी  ?
 दे  दि  oe

 महोदय
 :  क्या

 यह  समारोह  से  पूर्व  प्रकाशित
 हो

 मूल  अंग्रेज
 ी
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 +डा०  Ho  मो ०  दास  :  हां  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  ती  नेशनल  कमेटी  इस  कार्य के  लिये  बनाई गई  उसमें

 कौन-कौन से  महानुभाव  नियुक्त  किये गये  हैं  ?

 श्री  दातार  :  वाइस-प्रेजिडेंट  orm  इंडिया  के  इस  कमेटी  के  चेयरमैन

 हैं  ate  इसमें  प्राइम  मिनिस्टर  मंत्री  )  इधर  से  कई  कौर  मिनिस्टर  और

 डिप्टी  मिनिस्टर  )  कौर  राज्य  के  चीफ़  मिनिस्टर  मंत्री )
 पालियामेंट

 के
 मेम्बर

 ate  प्राफ़िसर्ज  हैं  ।

 श्री  टेक  चन्द  :  कोई  इतिहासज्ञ  हैं  ?

 माननीय  सदस्य  :  प्रधान  मंत्री  ।

 श्री  दातार  :  म  यह  तो  नहीं  बता  सकता  कि  उसमें  कोई  इतिहासज्ञ  हैं  नहीं  ।  परन्तु यह

 एक  प्रतिनिधि  समिति  है  ।

 ~

 उत्तुंग  गवेषणा  संस्था

 *
 १३९८.  श्री  wea  दर्शन  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक सब बणा  मंत्री  १७

 १९५६  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ११६७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तरी

 गवेषणा  संस्था  )  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  इस  बीच  कौर  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  जानकारियों  से  युक्त  एक  विवरण-पत्र

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है
 ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या

 ७७  |

 श्री  भक्त  दान  इस  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  पहले  सूचना  दी  गई

 प्रगति  में  रब  उससे  भी  कुछ  शिथिलता  श्री  गई  ज्ञात  होती  है
 ।

 कया  में  जान  सकता  हुं  कि  इसमें  देरी  का  क्या

 खास  कारण  है  ?

 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली  :  देरी  का  कारण  यह  है  कि  गवर्नमेंट  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  जहां

 तक  हो  इस  मामले  पर  पुरी  तरह  से  जांच  की  जाये
 :  इस  दृष्टि  से  अभी  हाल  में  एक  सिम्पोजियम

 )  हुमा  था--वह  PENX  म  था--जिसका  विशेष  काम  था  कि  हाई  झ्ाल्टीच्यूड  रिसर्च

 के  बारे  में  पुरी  तरह  से  साइंट्स्ट्सि  की  राय  ली  जाय  ।  जब  वह

 राय  जायेगी  तो  उस  पर  विचार  किया  जायगा  ate  उसके  बाद  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय

 किया  जायेगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  मैं  जान  सकता  हं  कि  इस  गवेषणा  केन्द्र  को  स्थापित  करन  के  लिये  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  धनराशि  रखी  गई  है  कौर  क्या  यह  की  जाती  है  कि  इन  पांच  वर्षों  में  यह

 केन्द्र  स्थापित हो  जायेगा  ?

 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली  इस  सम्बन्ध  में  कोई  धनराशि  रखी  गई  है  या  इस  सुचना के  लिये

 मुझे  नोटिस  लेकिन यदि  इस
 के  बारे  में  सिम्पोजियम  की  राय  अनुकूल  तो  इस  प्रश्न

 पर  सरकार  पूरी  तरह  से  विचार  करेगी  ak  यह  इरादा  है  कि  श्राल्टीच्यूढड  रिसचे  स्टेशन  कायम

 किया  जाये  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  पिछले  चार  वर्ष  से  लगातार  इस  पर  विचार  हो  रहा  है  कौर  केवल  विचार हो

 रहा  है  ।
 कया

 इस
 बात  की  भाषा  की  जा  सकती  है  कि  अगले  पांच  वर्षों  में  यह  काम  पूरा  हो  जायेगा

 ?

 मिल  म्रंग्रेजी में  ।
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 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  यह  जो  विषय  वह  कोई  सरल  नहीं है  ate  साइंटिफिक  रिसर्च

 को  प्रारम्भ  करने  के  बारे  म  काफ़ी  विचार  करना  बड़ेगा  कौर  दस  तरह  के

 रिसर्च  झ्रासानी
 से  स्थापित  नहीं  किये  जा  सकते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  चार  वर्ष  तो

 किसी  रिसर्च  स्टेशन  को  स्थापित  करने  के  लिये  ज्यादा  नहीं  हैं  ।

 आग्नेय  शस्त्र

 1*१३९९.  श्री  दशरथ  दल  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  त्रिपुरा  के  ख़ादिम  जाति  के  लोगों  से  जब्त  किये  गये  कौर  प्राप्त  किये  गये
 श्राग्नेय  अस्त्रों  की  संख्या  क्या

 क्या  सरकार
 उन  श्रीगणेश  भ्रमरों  को  जो  उसके  पास  हैं  को  वांपस  करने  की  प्रस्थापना

 करती

 १९५४
 से  ग्रामीण  जातियों  को  आग्नेय  seat

 की  कितनी
 नई  श्रनुज्ञप्तियां  जारी

 की  गई ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय म  मंत्री  :  2,2ORe

 सरकार
 ने

 ८८  २.  प्रांतीय  पहले  ही  वापस  कर  दिये  शेष  आग्नेय  wes  पुलिस  की

 सामान्य  जांच  के  पहचान  वापस  किये  जाते  हैं  ।

 गत  दो  वर्षों में  350° |

 fat  दशरथ  दल  :
 क्या  यह  सच  है  कि  जबसे  कांग्रेस  सत्तारूढ़  हुई  त्रिपुरा  के  जंगली  क्षेत्रों  में

 रहन  वाले  झ्रादिम  जाति  के  व्यक्तियों  से  बंदूकों  के  ले  लिये  जाने  के  कारण  वें  शेर-हाथी  जैसे  जंगली  जानवरों

 के श्राऋमण  से  भ्र पनी  रक्षा  करने  में  निराश्रित  हो  गये  हैं  ?

 दातार
 :

 कांग्रेस  द्वारा  कुछ भी  ले  लिये  जाने  ar  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  भूतपूर्व  राज्य
 सरकार के  शस्त्रों  के  रखने  पर  कोई  रोक  नहीं  थी  ।  श्रतएव जब भारतीय जब  भारतीय

 दास्त्रास्त्र  अधिनियम  कौर  नियम  लागू  किये  गये  तो  सरकार  को  जांच  करके  पता  लगाना  पड़ा  कि

 यह  बन्दूकें  किन-किन  के  पास  थीं
 ।

 इसी  कारण  बंदूक ली  गई  थीं  कौर  जांच
 के  पदचात वे वापस दी जा वे  वापस  दी  जा

 रही

 .
 गंधी  दशरथ  [: ह: | ध  दस  कालावधि में  कितने  मामलों  में  लोगो ंके  पास  बिना  अनुज्ञप्ति  की

 aga  थीं ?

 श्री  दातार
 :

 राज्य  क  एकीकरण  के  समय  वहां  कोई  विधि  व्यवस्था  नहीं

 प्रतिकार  यह  श्राग्नेय  अस्त्र  बिना  अनुज्ञप्ति  क  थ  ।  हसी  कारण  इस  समस्त  व्यवस्था को  विधि  oe

 लाना  पड़ा  ।

 fort  दीदार  देव  :  क्या  यह  सच  नहीं  कि  सरकार  सदा  इस  सभा  में  यह  भ्राइवासन  देती  रही  है  कि
 ये

 ि
 मे

 सभी  नन्दन  मालिकों  को  वापस  दे

 दी

 नायें

 जबकि  सरकार  इसके  विपरीत कायें  कर  रही

 fat  दातार  :
 यंह  सच  नहीं  है  ।.  जो  भी  आश्वासन  दिये  गये  हैं  उन्हें  कार्यान्वित  किया

 गया है  ।

 टेक  चन्द  :  क्या जो  लगभग  ८००
 बंदूकें  उनके  स्वामियों  कों  लौटाई  गई  बताई  जाती  हैं  बे

 यों  bl

 ?
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 श्री  दातार
 :

 वे  पूछताछ  के  पूर्ण  होने  के  लौटाई  गई
 थीं  ।

 शौर  जांच  के  पूर्ण  हो
 जाने

 पर

 भ्रनुज्ञप्तियां  जारी  की  गई  थीं  ।

 सरदार  Ho  सि०  सहगल  :
 क्या  सरकार  के  पास  कोई  इत्तिला  है  कि  त्रिपुरा के  अलावा  झर

 किन-किन  जगहों  पर  ट्राइबल  पीपल  जाति  के  से  फायर  श्राम्ज॑

 लिये गये  हैं  ?

 श्री  दातार  :  यह  क्वैश्चन  बहुत  वाइड  है  । ८

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  बद्ध  निकेतन

 Graf fan  :
 1१४०  0,

 श्रीमती  कमलेन्द्मति  शाह  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /
 बया  सरकार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  वृद्ध  निकेतन  खोलने  की  प्रस्थापना

 करती

 यदि  तो  उक्त  प्रस्थापना की  रूपरेखा  क्या  है  कौर  कितने  समय  में  उस  प्रस्थापना  को

 का  रि  fi
 ~

 ?

 उपमंत्री  का०  ला८  श्रीमाली  नहीं  ।  श्रीमान् ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 सरकार  की  नीति  के  मुताबिक  हिन्दुस्तान  में  सब  जगह  जमींदारियां  ले
 ली

 गई

 कौर  बड़ी-बड़ी  स्टेट्स  खत्म  हो  गई  उनके  यहां  जो  बढ़े  रहते  थे  परवरिश  पाते

 उनको  जिन्दा  रखने  के  लिये  क्या  सरकार  कोई  योजना  बना  रही  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 जैसा  कि  मेंने  निबेदन  किया  सरकार  के  पास  वृद्धों  के  लिये  मकान

 बनाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  यह  भी  एक  झावद्यक  काम  लेकिन  सरकार के  सामने  इससे भी

 आवश्यक
 काम  जिन  पर  सरकार  ध्यान दे  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध में  में  यह  निवेदन कर  दूं  कि

 भारतीय  कुटुम्ब  में  वृद्धों  को  यथोचित  संरक्षण  मिल  जाता  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 ऐसे  sent  जिनके  कोई  गार्जियन  नहीं  जो  कि  बढ़े हो  गमे

 हूं
 गर  जो  कि

 चौराहे  पर  भीख  मांगते  क्या  सरकार  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करेगी  कि  उनका  ख्याल
 रखा

 जाये  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 जिस  तरह

 का
 समाज  हम  बनाना  चाहते  उसमें  सभी  काम

 सरकार

 को  ही
 नहीं  करने  कुछ  काम  समाज  को  भी  करने  चाहियें

 ।

 श्री ब०
 स०  मूर्ति  :  क्या  किन्हीं  राज्य  सरकारों  ने  ऐसे  निकेतन ों  को  स्थापित  करने  का  निर्णय

 किया  है  ate  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  की  प्रार्थना  की  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  श्रीमान  ।  पुनर्वास  मंत्रालय  ने  ऐसे  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किये

 हें  शौर  राज्य
 सरकारों

 को  भ्रनुदान  दिये  हैं
 ।

 इस  समय  ऐसे  कुछ  निकेतन  चलाये  जा  रहे  पांच  बम्बई

 एक  मध्य  प्रदेश  चार  पंजाब  में  कौर  एक  राजस्थान में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शरणार्थियों के  लिय े?

 का ०  ato  श्रीमाली  :
 जी  शिनि  an  ne  Rn

 मूल  wat
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 श्री  रा०
 न०  सिह  में  जान  सकता  हूं  कि  बलों  की  उम्र  क्या  मानी  जायेगी

 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  इन  घरों में  ६५  वर्ष  ज्यादा  उम्र  के  मरदों  को  कौर ६०  वर्ष से

 ज्यादा  उम्र
 की

 औरतों  को  दाखिल  दिया  जाता  है  ।

 श्रीमती  दाह  :
 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  चूंकि  यहां  पर  जायंट  फैमिली  सिस्टम

 परिवार  प्रणाली )  है  ,  इसलिये  बड़ों  की  कोई  फिक्र  नहीं  है  प्रौढ़  इसलिये  यह  जरूरी  काम  नहीं  है  ।

 sa
 तो

 जायंट  का  सवाल  तो  हट  गया  है  इसलिये  क्या  यह  मुख्य  बात  नहीं  है  कि  बलों  के  लिये

 घर  बनाये  जायें  ?

 डा०  का
 ०

 Ato  श्रीमाली  :  सरकार  के  लिये  यह  सम्भव  नहीं  है  कि.वह  समाज  के  सभी  कामों  को

 हाथ म  लगे  ।  समाज  को  भी  कुछ  काम  करना  चाहिये  ।

 श्री  वीर स्वा सी  :  क्या  केवल  उन्हीं  वृद्धों  जिनका  कि  कोई  संरक्षक  नहीं  इन  निकेतन ों

 म॑  रखा
 जायेगा  या  उनको  जिनके  सम्बन्धी  तथा  पुत्र  उनकी  देखभाल  करने  के  लिये  हैं

 ?

 का०  Ato  श्रीमाली  :  जैसा  कि  मेंने  निवेदन  इन  निकेतन ों  का  कार्यक्षेत्र  सीमित

 है  ।  यह  शरणार्थियों  के  लिये  थे  प्रौढ़  इसी  उद्देश्य  से  यह  निकेतन  स्थापित  किये  गये  थे  ।

 श्रन्थों के  लिये  रोजगार

 1१४०३.  श्री  बालकृष्णन  :  व्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  we  व्यक्तियों  क  पुनर्वास  के  निमित्त  उन्हें  रोजगार  दिलाने

 के  पदाधिकारी  ने  तब  से  उक्त  प्रयोजन  से  मद्रास  राज्य  में  चाय  के  कारखानों  का  दौरा  किया  कौर

 यदि  तो  उसके  दौरे  के  क्या  परिणाम  रहे
 ?

 परीक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमान् ।

 प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  के  बाद  उस  काम  दिलाऊ  पदाधिकारी  ने  चाय  उद्योग  में  et  व्यक्तियों

 द्वारा  किये  जाने  वाले  उपयुक्त  कामों
 की  एक  सूची  बनाई  है

 |

 pat  बालकृष्णन  :  क्या  योजना  क्रियान्वित  हो  गई  है  और  चाय  के  कारखानों में  कितने  अर्घ

 व्यक्तियों को  काम  दिया  जा  सकता  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  योजना  क्रियान्वित नहीं  हुई  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह  :  जिन  कंधों  को  काम  दिया  जाता  उनको  काम  पर  ले  बस

 पर  tora  इत्यादि  के  वास्ते  भी  क्या  कोई  खास  (1  होते  हैं
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  इसकी  इत्तिला  तो  में  नहीं  दे  सकता  लेकिन  कुछ
 न

 कुछ  प्रबन्ध

 जरूर  किया  जाता  है  ।  वह  सरकारी  होता  है  या  यह  में  नहीं  बता  सकता  हूं  ।

 श्री  काजरोल्कर  :  at  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  कहां-कहां कौर  किस-किस

 व्यवसाय  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  सकल  पहले  से  स्थापित  हो  गये  हें
 ?

 क्या  ला०  श्रीमाली  :  यह  बहुत  विस्तृत-सा प्रश्न  है  ।  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  बने  के  लिये

 पुर्व  सूचना  चाहता  हुं  ।  माननीय  सदस्य  को  में  यह  बता  सकता  हूं  कि  मद्रास  में  हमारे  काम  दिलाऊ

 पदाधिकारी ने  ५२  व्यक्तियों  को  निम्न  उद्योगों  में  लगा  दिया  है  |  वस्त्र  उद्योग  में  ७,  साबन  उद्योग  में  २,

 तेल  उद्योग में  ह  टेलीफोन  उद्योग  में  १८,  दियासलाई  उद्योग  में  १२,  धातु  उद्योग  में  २,  साइकिल

 उद्योग में  ५,  गन्ना  उद्योग  में  २,  शिक्षक  २  विद्युत् उद्योग  में  १,  कुल  ५२.  ।
 pp DR  A  ED  ANE  i  ननके नाग  ना

 मूल  .  में  ।
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 श्री  बालकृष्णन :  अंधे  व्यक्तियों  को  किस  प्रकार  का  काम  दिया  जायेगा ?

 +डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  जिन  उद्योगों  का  मेंने  प्रभी  उल्लेख  किया  है  उनमें  काम  दिया

 जायेगा  ।

 श्री  राष्ट्र  :  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  तिर वल ला  में  कंघे  व्यक्तियों  के  लिये  एक  बढ़िया  स्कूल  है
 ।

 क्या  स सरकार  ने  उनहें  प्र्  बच्चों  के  किसी  स्कूल  में  प्रशिक्षण  देने
 की  ब व्यवस्था का  प्रयत्न  किया  है  ?

 उ०  का०  Ato  श्रीमाली  यदि  माननीय  सदस्य  मझे  तो  में  निश्चय  ही  सम्भाव्य  काय

 वाही  करूंगा  ।

 श्री श्र०  क०  गोपालन  :  जिन  व्यक्तियों
 ने

 प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  लिया  है  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों

 को  काम  मिल  गया  है  प्रौढ़  कितने  व्यक्ति  बेकार  हैं
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जो  प्रदान  पूछा  गया  वह  एक  सीमित  प्रदान
 था  ।

 यदि  अलग
 गव

 सूचना दी  तो  में  सहर्ष  प्रदान  का  उत्तर  दूंगा  |

 सम्मेलन  में  व्  प्रतिनिधियों  के  सम्मान  में  आयोजित  समारोह

 1*  १४०६.  श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ललित  कला  अकादमी  ने  यूनेस्को  सम्मेलन  में  ore  हुए  प्रतिनिधियों  के  सम्मान  में  में

 जो  समारोह  प्रायोजित  किये  उनमें  कितना  व्यय  कौर

 व्यय  में  सरकार  का  कितना  श्रमदान  था  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  सो ०  कुछ  नहीं
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 माननीय सदस्य  को  में  यह यह  बता  दूं  कि  ललित  कला  अकादमी  ने  बौद्ध  कला-प्रदर्शनी  आयोजित  की

 थी  तथा  वह  उन  प्रतिनिधियों  के  लिये  थी  जो  बौद्ध  उत्सवों  में  भाग  लेने  के  लिये  भारत  थे  ।  यह  कला

 कही  साथ प्रदर्शन  यूनेस्को  के  प्रतिनिधियों  के  लिये  प्रायोजित  नहीं  की  गई  यद्यपि  दोनों  aaa

 पड़  गये  थे  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  १९५६-५७  में अरब  तक  ललित  कला  अकादमी  को  कितने  दंदान  या

 श्रमदान दिये  गये  हैं  ?

 Ho  मो०  दास  :  यह  एक  बदन  है
 ।

 माननीय  सदस्य  को  में  यह  सूचना  दे  सकता  हूं

 कि  बौद्ध  कला-प्रदर्शनी के  आयोजन के  लिये  कितना  भ्रनदान  दिया  गया  था  ।  जहां तक  दि

 द्वारा  दिये  गये  कुल  भ्रनुदान  का  प्रदान  मेरे  पास  जानकारी नहीं  है  ।

 श्र०  सि०  सहगल  यूनेस्को  के  प्रतिनिधियों  के  मनोरंजन  पर  कितना  व्यय

 eat  था

 डा०  स०  मो०  दास
 :  संगीत  नाटक  अकादमी  को  '  के  प्रतिनिधियों के  लिये  कुछ  प्रदर्शनों

 का  करने  के  उद्देश्य  से  जो  धन  दिया  गया  उसकी  जानकारी मेरे  पास  है  ।  जब  तक  संगीत

 नाटक  श्रकादमी को  हमने  20, foc  रुपये  के  कुल  झनुदान
 में  से  १,५०,०००  रु०  दियें  अभी  पूरे

 लेखे  afer  रूप  से  तैयार  नहीं  हुए  हैं
 ।

 मूल
 sa

 में
 ।
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 क्वि लोन  पर  सशस्त्र  श्रावण  की  खुली  जांच

 1*  १४०६८.  डा०
 रामा  राव

 :  गृह-कार्य मंत्री
 ८  १९४५६  को  जिला  केरल  के  बिलोना

 स्थित  मनिमला  में  खेतिहर  किसानों  पर  एक  सशस्त्र  दल  द्वारा  किये  गये  श्रावण  के  बारे  में  पूछे  गये

 कित  प्रश्न  संख्या  ८६२ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  जांच
 का

 प्रतिवेदन  प्राप्त हो  गया

 यदि
 तो

 उसकी  मुख्य-मुख्य  झ्रापत्तियां  क्या  wiz

 उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  से  एक  जिसमें  wafer

 जानकारी का  उल्लेख  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७८  |

 ~

 रामा  राव
 :

 इन  खेतिहर  किसानों  को  जमीनों  से  क्यों  बेदखल  किया  गया  था  तथा  जंगली

 जानवरों  को  खेतिहर  किसानों  की  अपेक्षा  श्रमिक  महत्व  कयों  दिया  गया  था  ?

 श्री  दातार  :  जो  लोग  जुताई  कर  रहे  जमीनों  पर  उनका  झ्रनाधिकार  कब्जा  था  ।  उन्होंने

 वनाधिकार  रूप  से  जमीनों  पर  कब्जा  कर  लिया  था  |

 रामा  राव  विवरण  में  उल्लिखित  है  कि  ये  जमीनें  जंगली  जानवरों  के  लिये  शिकारियों

 से  बचन  के  लिये  छोड़  दी  गई  हैं  ।  उनसे  जमीनों  के  छोड़ने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  उनका  शासनाधिकार  कब्जा  था  ।

 रामा  राव  :  गर्क  विवरण  कहता  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  श्रनुपूि  माननीय  मंत्री  क  मौखिक  वक्तव्य  से  होती  है  ।

 श्री प्र०  Fo  गोपालन  :  कया  उस  क्षेत्र  में  श्री  भी  एसी  बेदखलियां  हो  रही  हैं  ?

 [६.1 |  दातार
 :

 यह  बेदखली  का  प्रदान  नहीं  है
 ।

 यह  उन  व्यक्तियों  द्वारा  भूमि  के  स्वेच्छा  से  छोड़ने

 ना  प्रदान  क्योंकि  उन्हें  वैकल्पिक जमींनें  दी  जा  रही  थीं  कौर  उन्हों  ने  ऐसा  मान  भी  लिया  था  |

 रामा  राव  :  एक  श्रीविजय  क  प्रश्न  विवरण  में  उल्लेख  र-को  चीन

 की  सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  पौर  मालनाद  कृषक  संगम  को  दी  गई  जमीनों  को  मृग  शरण स्थान  क्षेत्र  में

 सम्मिलित करने  का  अपना  विनिश्चय Rey:  में  घोषित  किया  1.0  इन  लोगों को  दी  गई

 जमीनें  जंगली  जानवरों  के  लिये  छोड़  दी  गई  हैं  और  इन  लोगों  से  उसे  छोड़ने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 श्री  दातार
 :

 क्या
 म

 साननीय  सदस्य  को  यहँ  बता  दूं  कि  जहां  तक  इन  जमीनों  का  सम्बन्ध

 उन  लोगों  को  जिनके  पास  ये  जमीनें  १६४८  से  वैकल्पिक  जमीनें  दी  गई  हैं  ।  वास्तव में  हुमा  यही  |

 भूतपूर्व  सनिकों  को  दी  गई  जमीनों
 क

 बारे  उन्होंने  जमीन  छोड़
 दी  थी

 कौर  अन्य  व्यवसायों
 ने

 कार  कब्जा कर  लिया  था  ।  इन्हीं  लोगों  न  यह  सारा  उपद्रव  खड़ा  किया  है  ।

 रामा  राव
 :

 विवरण  कहता  में  मु कम पट्टी  पूर्व  की  लगभग  २००  एकड़  जमीन

 अन्न  योजनाਂ योजनाਂ  क  अर्न्तगत  मालनाद  कृषक  संगम  को  पट्टे  पर  दी  गई  थी  ।''  यह  जमीन

 wage  सैनिकों  को  दी  गई  ३७३  एकड़  जमीन
 क

 अतिरिक्त  है
 ।

 दोनों  बिल्कुल  अलग-अलग  हैं
 ।

 श्री  दातार  :  त्रप्रलग-चला  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  मालनाद  फर्क  संगम
 को

 दी  गई  जमीनों  का  सम्बन्ध

 उनकी  aa  एक  ap  गरणस्थान  बनान
 क

 लिये
 ली

 जानी  थीं
 ।

 उन्हें  वैकल्पिक  जमीनें  दी  गई  att

 मूल  म्रंग्रेजी  में
 ।
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 बहुत  से  मामलों  में  उन्होंने
 भी

 उन्हें  लिया
 था  ।  कठिनाई  उन  जमीनों  के  बारे  में  उत्पन्न  होती  है  जो  उन

 भूतपूर्व  सैनिकों
 के

 कब्जे  में  थीं  जिन्होंने
 कि

 उन्हें  छोड़  दिया  तथा  उन  पर  अन्य  लोगों  ने  वनाधिकार  कब्जा

 कर  लिया  |

 tat
 घ०  स०  मूर्ति  :  मंत्री  महोदय  को  विदित  है  कि

 ¢evc  में  मद्रास  सरकार  द्वारा  जारी

 गये  सरकारी  श्रादेश  के  अनुसार  किसी  भी  किसान  को  बेदखल  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था
 ?

 श्री  दातार :  इस  प्रशन  का  सम्बन्ध  त्रावणकोर-कोचीन से  है  ।  क्या  में  माननीय  सदस्य  को  यह

 बता  दूं  कि  सरकार  ने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  था  कि  जो  लोग  १९४८  से  काबिज  चले
 ७

 उन्हे उन्हें

 वैकल्पिक  जमीन  की  प्रस्थापना  की  गई  थी  कौर  श्रषिकतर  मामलों
 में

 उन्होंने  वे  स्वीकार
 कर  ली

 श्री  बेला यु धन
 :  ये  किसान  उन  जमीनों  पर  PERS  से  काबिज  थे

 ।
 उन्हें

 उन

 जमीनों  पर  PEXR  से  १९५६  तक  क्यों  काबिज  रहने  दिया
 ।  वे  जम  गये  थे  ।  इस  स्थिति

 में

 ENE  में  सरकार  ने  किस  कारण  से  उन्हें  अनधिकारी  काबिज  घोषित  किया
 ?

 दातार  उन्हें  कभी  काबिज  नहीं  होना  चाहिये  था  ।  इस  बात  का  पता  लगते  ही  उनसे

 जमीन  छोड़ने  को  कहा  गया  था  ।

 रामा  राव  :  विवरण कहता  है  ११  gy

 कवन  लभ

 ही  i

 a
 पर  बने  हुए  |. ज स  मकान  जला  दिये  गये  कौर  जमीनों

 में
 उगी  हुई

 फसलें  नष्ट  कर  दी

 क  ०  ०  #.  #
 मकानों  में  से  अधिकतर  मकान  स्वयं  काबिजों  ने  ही  नष्ट  किये  थे

 at
 कहा  गया  है  कि

 छोड़ी  हुई  झोंपड़ियां  जला  दी  गईं  ।  जब  लोग  मकानों  कौर  जमीनों  को  छोड़  कर  कहीं  कौर  तब

 इन  मकानों  को  जलाने  में  उनकी  अभिरुचि  थी
 ?

 श्री  दातार  :  यह  काम  कुछ  राजनीतिक  दलों  के  भड़काने  पर  किया  गमा
 था

 कामत  :  सब  बहाना है  ।

 माननीय  सदस्य  :  भेद  खल  गया |

 यूनेस्को  का  तकनीकों  शिष्टमंडल

 थी  | हू  do  सोनिया  :  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  नि

 बम्बई  में  पश्चिमी  उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  संस्था  की  स्थापना  के  सिलसिले  में  हाल  में

 में  यूनेस्को का  जो  तकनीकी  शिष्टमंडल  झाया  था  उसमें  किन-किन  देशों  के  श्र  कितने  सदस्य  श्रौर

 उसका  काम  पुरा  कराने  में  किन-किन  भारतीयों  ने  शिष्टमण्डल  का  साथ
 दिया

 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  भर  (a)  अपेक्षित जानकारी  देने  बाला  एक

 एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  ध्रनुबन्ध  सं  रया  9€  |

 श्री
 चे  सोनिया :  इस  विवरण के  भाग  में  कहा  गया  है  कि  एक  झायोजन  समिति  बनाई

 गई  थी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समिति  में  खड़गपुर  इंस्टीट्यूट  में  काम  करने  वाले  कितने  श्रादमी

 डीसी ० ह ५  मो ०  दास  :  प्रौद्योगिकी  संस  1  के  कमेंट्री  ने  सारे  काम  म  समिति  की

 सहायता  की  थी
 ।

 जहां  तक  मुझे  विदित  खड़गपुर  संस्था  के  निदेशक  उनके  साथ  थे  ।  मेरे
 पास

 पूरी

 चंगेजी
 ह ्  |
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 नामावली परन्तु  इसे  पढ़ना  मुश्किल  होगा  क्योंकि  अनेकों  समितियां  थीं  ।  विवरण  में  हमने  उल्लेख  किया

 है  कि  परिश्रमी  उच्चतर
 प्रौद्योगिकीय

 संस्था  की  आयोजन समिति  में  नौ  सदस्य  थे  कौर  सेठ

 भाई  लालभाई  उसके  सभापति  तथा  wea  व्यक्ति  वैज्ञानिक  थे  ।  फिर  बहुत  सी  समितियां  थीं  ।

 सहोदय
 :

 क्या  वें  सब  विवरण  में  सम्मिलित  हैं  ?

 Ato  दास  :  हां  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  क्या  चाहते  हैं  ?

 श्री  चे  सोनिया
 :  इन  समितियों में  काम  करने  वाले  इन  व्यक्तियों में  क्या  कुछ  लोग

 खड़गपुर  संस्था  के  थे  ?

 Ho  मो ०  दास
 :  मेरा  ख्याल  है  कि  उनमें  बहुत  से  व्यक्ति  थे  ।

 fat  खू०  बैठ
 सोनिया

 :
 प्रभी  कोई

 और
 विशेषज्ञ  द्ग  बाकी  हैं  या  इसका  सब  काम  हो  चुका  है

 श्र  यह  शुरू  होगा
 ?

 Ho  मो ०
 दास

 :
 में  रूस  का  प्रतिनिधि-मंडल यहां  wat  था  कौर  ये  चर्चा यें  हुई

 थीं  |
 परब  हम  नहीं  समझते  कि  इस  संस्था  के  लिये  कोई  ate  टेक्नीकल  मिशन  किसी  अन्य  देश  से

 रहा है  ?

 TM  खु०  चं०  सोनिया  :  इसका  काम  कब  तक  शुरू  हो  जायगा
 ?

 स०  मो ०  दास  :  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  PEXE-UG  के  राय-व्यस्क में  बम्बई  में  पश्चिमी

 उच्चतर  प्रौद्योगिकीय संस्था  की  इमारत  के  लिये  २८  लाख  रुपये  का  उपकरण  एवं  कर्मचारियों  शादी

 के
 लिये  ee  लाख रु०  का  उपबन्ध  ।  इमारत  पर  तक  कोई  व्यय  नहीं  हुमा  है  क्योंकि  इमा  रत  के  लिये

 जगह  बम्बई  सरकार  ने  हाल  में  ही  केन्द्रीय  सरकार  को  दी  तथा  इमारत  का  वास्तविक

 निर्माण-कार्य  आरम्भ  होने  से  पहले  औपचारिक बातों  के  पूरे  होने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  संस्था  का

 प्रशासक  बोर्ड  बनाया  जा  रहा  है  ।  बोर्ड  बनने  के  बाद  व्यय  अधिक  गति  से  होगा  ।  इसी  बीच  में  एक  योजना

 पदाधिकारी
 की  नियुक्ति  हुई  है

 ।
 ate  उसकी  सहायता  के  लिये  कुछ  कर्मचारियों

 की
 स्वीकृति  दी  गई  है

 ।

 वर्तमान  स्थिति  यह  है  |

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :
 क्या  दक्षिणी

 कौर  उत्तरी  प्रौद्योगिकीय  संस्थानों
 क

 लिये
 इन  विशेषज्ञों

 की  सेवायें  प्राप्त  की  जायेंगी  ?

 डा०  Ho  मो०  दास :  इस  प्रश्न  पर  बाद  में  इन  संस्थानों  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  विचार  करते

 समय  विचार  किया  जायेगा  ।  परन्तु मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  खड़गपुर  संस्था  भारतीय  वैज्ञानिक

 बंगलौर  जैसी  प्राय  संस्थाओं  में  अध्यापन  के  लिये  रूसी  विशेषज्ञों  की  सहायता  मिल  सकेगी  |

 महोदय  :  अरब  हमें  प्रदान  संख्या  १४०७  लेना  चाहियें ।

 नई  दिल्ली  में  सम्मेलन

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 [*  १४०७.  सरदार  इकबाल  सिह
 :

 श्री  भीखा भाई  :

 या  शिक्षा  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  उन  समस्या त्रों  का

 जिन  पर  नई  दिल्ली  में  हुए  के  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई  तथा  उन
 पर  हुये  विनिर्णयों  का

 उल्लेख  हो ?  ee  ह  अक  क  ए  का  फक  का  करका  क  के

 मूल  अंग्रेजी
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 शिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  [  देखिये

 परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  ८०  |

 सरदार  श्रकरपुरी :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 यूनेस्को  के  प्रोग्राम  को  कितने
 देशों

 ने
 श्रपनाया

 है  प्रौढ़  इस  सेशन  में  कितने  देश  शामिल  हुए
 ।

 मो०  दास  :  सम्मेलन  की  जिसमें  विचारी  गई  सभी  समस्याओं

 के  समस्त  ब्योरे  निहित  mil  तक  तैयार  नहीं  हुई  है  श्र  न  ही  हमें  कभी  तक  विगत
 सम्मेलन

 का  कोई

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुमा  है  ।  इसलिये  जब  तक  हमें  वह  प्रतिवेदन  प्राप्त
 न

 हम  सभा  में  कोई  जानकारी

 दीं  दे  तें  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इस  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  जब  कि  अमरीका  तथा कई  दूसरे

 देवों  के  बारे  में  कई  प्रस्ताव  करिये  तब  भारत  के  बारे  में  उनमें  कोई  जिक्र नहीं  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  भारत  सरकार  के  कई  लाख  रुपये  खर्चें  होने  के  बाद  भी  भारत  का  जिक्र  उसमें  कयों  नहीं  पाया  है
 ?

 पडा०  स०  मो०  दास
 :

 उस  प्रश्न  का  उत्तर  इतनी  जल्दी  नहीं  दिया
 जा

 सकता  क्योंकि  हमें

 अभी  तक  सम्मेलन  की  झ्रन्तिम  कार्यवाहियों  की  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  इस  यूनेस्को  सम्मेलन  द्वारा  कम  विकसित  देशों  के  लिये

 कोई  वित्तीय  राशि  निर्धारित  की  गई  शरर  यदि  तो  भारत  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित

 की  गई  है  कौर  किस-किस  विषय  के  लिये  ?

 | डा०  Ho  मो०  दास
 :

 मुझे  खेद  है  कि  मुझे  फिर  से  उसी  उत्तर  को  दुहराना  पड़  रहा  है  कि  इस

 सम्बन्ध  में  में  तब  तक  व्योरा  नहीं  दे  सकता  जब  तक  कि  सरकार  के  पास  गत  सम्मेलन  की  भ्रान्ति  कार्यवाही

 नहीं  जाती  ।

 श्री  फोतेदार
 :

 में  विचारी  गई  सदस्यों  की  चर्चा  में  भारत  ने  क्या  भाग  लिया  है

 शर  उनके  क्या-क्या  निर्णय  हुए  हैं  ?

 डा०  Ho  मो ०  दास  :  यह  एक  बहुत  व्यापक  प्रशन  है  ।  यदि
 माननीय  सदस्य  किसी  प्रश्न  विशेष

 की पूर्व  सूचना  दें  तो  मैं  उसका  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 पाध्या  महोदय  :  मंत्री  महोदय  यही  बता  सकते  हैं  कि  क्या  उसमें  भारत  ने  भाग  लिया  था  या

 क्या  भारत  के  प्रतिनिधि  उसमें  बोले  थे  या  बस  इतना  वह  बता  सकते  हैं
 ।

 स०  मो०  दास
 :  मेरा  विचार  है

 कि
 वे  उसमें  बोले  थे

 ।

 महोदय
 :

 सामान्य  प्रदान  का  सामान्य  ही  उत्तर  होना
 तौर  वह  यह  है  कि

 हां  भारतीय  प्रतिनिधियों  ने  वाद-विवादों  में  भाग  लिया  था  ।

 रामा  राव
 :

 मंत्री  जी  ने  प्रभी-प्रभी  यह  बताया  है  कि  वह  वित्तीय  वचनबद्धताओं  के  सम्बन्ध

 में  उत्तर  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  उन्हें  oa  तक  यूनेस्को  से  सरकारी  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हवा  है  ।  क्या

 सरकार  को  इस  सम्मेलन  के  भारतीय  प्रतिनिधि  से  कोई  प्रतिवेदन  नहीं  मिला  कौर  यदि  तो  उस

 प्रतिवेदन  में  भारत  के  लिये  निर्धारित  अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  क्या  लिखा  हुआ  है  ?

 म०  मो०  दास  :  सारी  कार्यवाही  को  अन्तिम  रूप  से  तैयार  करना  पड़ेगा  ।  कौर  उससे

 पहले  मैँ  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 प्रति
 =  नरी

 कोई
 प्रतिवेदन

 नहीं
 भेजा  है  ।

 wast
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 श्री  ब०  स०  र्कीति  सम्मेलन  तो  समाप्त  हो  चुका  कर्ब  कार्यवाहियों  को  भ्रान्ति  रूप

 देने
 की  आवश्यकता ही  कया  है  ?  कार्यवाहियां तो  समाप्त  हो  चुकी  हैं  ।  अरब  प्रा वश्य कता यह  जानने

 की  हैं  कि  क्या  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने  सरकार  के  पास  कोई  प्रतिवेदन  भेजा  है  ate  यदि  तो

 क्या  कोई  राशि  निर्धारित की  गई  है  ।  यही  जानना  तो  आवश्यक है  ।

 म०  मो०  दास :  वह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन  गौर  जब  तक  हमें  कार्यवाहियों

 ait  उनक  निर्णयों  के  बारे  में  उससे  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हम  सभा  में  कैसे  बता  सकते  हैं  कि  उन्होंने

 क्या-क्या निर्णय  किया  है  ?

 poem  महोदय  :  मंत्री  जी  इतना  सुनिश्चयपूर्ण  बता  सकते  हैं  कि  क्या  भारतीय  प्रतिनिधियों  से

 कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  है  प्रौढ़  क्या  उसमें  राशि  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  कोई  विवरण  है  ।  यदि  तो  वे

 यह  जानकारी  दे  सकते  प्रौढ़  यदि  नहीं  है  तो  कह  सकते  हैं  कि  wil  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  द्वारा  इसका

 सीधा  सा  उत्तर दिया  जा  सकता  है  ।

 डा०  Ho  Alo  दास  :  यूनेस्को  कार्यालय  हार  हमारा  सम्पक  कार्यालय  दोनों  ही  उसे  अन्तिम

 रूप  देने  में  व्यस्त  हैं  ।  मुझे इस  बारे  में  विदित  नहीं  है  ।

 महोदय  :  ठीक  कई  प्रकार  के  ५ अकड़  करने  होते  हैं--यह  हम  अनुभव  करते  हैं  ।

 खंडित  परिषदें

 1*  १४१३.  श्री  पो०  सूबा  राव  :  कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  खंडीय

 परिषदें  कब  स्थापित  की  जायेंगी  कौर  वे  कब  शरापना  कार्य  करना  प्रारम्भ  करेंगी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 खंडीय  परिषदें  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम की  धारा

 १४  में  निहित  उपबन्ध  के  द्वारा १  LENE  को  पहले  ही  स्थापित  की  जा  चुकी  हैं  खंडीय  परिषदों

 की  सर्वप्रथम  बैठकों  के  शीघ्र  ही  होनें  की  है  ।

 श्री  पो०  सूबा  राव  :  खंडीय  परिषदों  को  सीमा  सम्बन्धी  विवादों  को  निपटाने  का  अधिकार

 दिया गया  है  ।  क्या  श्राप  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सीमा  सम्बन्धी  विवाद  से  क्या  तात्पर्य  है
 ?

 faa  महोदय
 :  एक  राज्य  का  दूसरे  राज्य  से  सीमा

 सम्बन्धी
 विवाद  |  क्या  वे  इसकी परिभाषा

 चाहते  हैं  ।

 fait  पो०  सूबा  राव  :  क्या  सरायकेला  को  उड़ीसा  कौर  बिहार  के  बीच  सीमा  विवाद  विचार

 किया  जायेगा  axa  नहीं  ?

 श्री  दातार  :  अधिनियम की  धारा  २१  में  सारी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।  कौर  यहां  भी

 में  स्पष्टतया बता  दिया  गया  है
 :

 सम्बन्धी  भाषायी  अल्पसंख्यकों प्रिया  अन्तर्राज्यीय

 परिवहन  सम्बन्धी  कोई  मामला  ।''

 महोदय
 :

 सरायकेला  कं  सम्बन्ध  में  यहां  इस  बात  पर  चर्चा  हुई  थी  कि  इसे  उड़ीसा  के

 हवाले  नहीं  किया  गया  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  पूछना  चाहते  हैं  कि  क्या  उस  मामले  को  भी  सीमा-विवादों

 में  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।

 श्र  दातार  :  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  उड़ीसा  सरकार का  काम  है

 gto  ato  तिवारी  :
 क्या  सराय कला का  जिसका इस  सभा  द्वारा  भ्रान्ति रूप  से

 निर्णय  किया  जा  चुका  फिर  से
 उठाया जा

 रहा
 —  ee  ——_—

 अंग्रेजी  में  ।
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 pat  दातार  :  इसके  बारे  में  में  इसी  समय  कैसे  पूर्व
 कल्पना

 कर  सकता हूं  जब
 कि  प्रभी  एक

 भी

 बैठक  नहीं  हुई  है  ?

 gto  ao  तिवारी  :  इस  स  तो  निर्णय  हो  चुका है  |

 महोदय  :  मंत्री  जी  इसके  बारे  में  यहां  पर  स्वयं  कोई  भी  वचन  नहीं  देना  चाहते  |

 au  at  alist  ia  तय  किया  जा  चुका  है  तो  फिर  यह हवा  ना०  तिवारी  :  मामले  का

 सीमा-विवाद  कैसे  हो  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जेब  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  है  कि  मामले  का  fore  हो  चुका  है  तो  फिर  वे

 निराधार  wat  पूछते  ही  क्यों  हैं  ?

 श्री  पुन्नू  :  केरल  राज्य  के  प्रतिनिधित्व  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ?  क्या  मैं  are  रखूं कि
 उसमें  आगामी  श्राम  चुनावों  के  बद  प्रतिनिधि  लिये  जायेंगे  ?

 श्री  दातार  :  इसका  यह  wa  नहीं  है  कि  खंडीय  परिषदों  द्वारा  समस्त  सीमा  प्रश्नों  पर  विचार

 किया  जायेगा  |  इस  प्रकार  के  का  उठाना  खंडीय  परिषदों  के  सदस्यों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  एक  प्रशन को  दूसरे  प्रश्न  से  दिया  है  ।  यह  प्रश्न  एक  अलग

 है  ।  वह  यह  1 (-  पूछना  चाहते  हैं  कि  ्र  जब  कि  केरल  राज्य  के  लिये  कोई  भी  विधान-सभा नहीं

 क्या  श्राम  चुनावों  के  बाद  केरल  राज्य  से  asta  परिषदों  के  लिये  प्रतिनिधि  लिये  जायेंगे  ।

 श्री  दातार  :  वैसा  करना  पड़ेगा  ।

 faery  महोदय  स्वाभाविक  है  |

 वनस्पति  घी  को  रंग  देना

 Peevey,  श्री  काजरोत्कर  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  २८

 PERG  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  वनस्पति  घी  को  रंगने  के  लिये  कोई  उचित  रंग  चुनने  में  सफल  हुई  ताकि

 शुद्ध  घी  में  कोई  मिलावट  न  की  जा

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा  कौर

 यदि  तो  इस  देर  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उपमंत्री  का  ला०  :  से  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]

 फेंकनी  काजरोल्कर :  क्या  सरकार
 न

 इस  प्रकार  के  पक्के  रंग  को  खोजने  के  लिये कोई
 श्रमिक

 पुरस्कार  प्रस्तावित  किया  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इस  सम्बन्ध  में  कम  स  कम  आठ  प्रौद्योगिक  गवेषणा  संस्थाओं  द्वारा

 प्रयोग  किये  गये  परन्तु  वनस्पति  घी  को  रंगने  के  लिये  उचित  रंग  ढूंढने  में  हमारे  समस्त  प्रयत्न  अभी  तक

 तो  असफल  ही  सिद्ध  हुए  हैं  |

 श्री  काजरोत्कर  :  क्या सरकार  यह  अनुभव  करती है  कि  व्यापारी  लोग  शुद्ध  घी  कौर  मक्खन

 में
 वनस्पति  घी  की  मिलावट  करके  जनता

 का
 शोषण  कर  रहे  हैं  ?

 ee  मनन  के  अ  ही

 मूल  wat  में  ।
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 का
 ०

 Ato  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  उसमें  बहुत  सी  सचाई  परन्तु
 जब

 तक  कोई  उपयुक्त  रंग  नहीं  मिल  सरकार  इस  अपमिश्रण  को  रोकने  में  असमर्थ  है  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  कया  वनस्पति  घी  को  रंग  देने  के  लिये  किसी  उपयुक्त  रंग  की  खोज  करने

 में  किसी  विदेशी  विशेषज्ञ  से  कोई  परामर्श  लिया  गया  है  ?

 का०  Alo  श्रीमाली  :  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  इसक  बारे  में  केवल  हमारी  गवेषणा  संस्थायें

 ही  गवेषणा  कर  रही  हैं  |

 श्री खू०
 च०  सोनिया

 :  क्या  सरकार  उस  दिशा  में  प्रभी  तक  प्रयोग  कर  रही  ग्रीवा  वे  प्रयोग

 छोड़  दिये  हैं ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  नहीं  |  सरकार  ने  प्रयत्न  करना  छोड़  नहीं  दिया  है  ।  केन्द्रीय

 खाद्य  प्रौद्योगिकी  गवेषणा  मंसुर  रोक  केन्द्रीय  अ्रौषध  गवेषणा  कभी  तक  प्रयत्न

 कर  रही  है  ।

 श्रीमती  शाह  :
 कया  में  जान  सकती हूं  कि  जब  इतनी  सारी  चीजों  का  श्राविप्कार

 हो  चुका  है--जैसे  कि  भ्रूण  बम  तो  क्या  वेजिटेबल  घी  को  रंगने  वाली  खोज  का  आविष्कार

 नहीं  हो  सकता  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  मैं  यही  निवेदन  कर  सकता  हुं  कि  भग  gr
 जहा  तक  इन  लेबोरेटरीज

 )  में  रिसर्च  किया  गया  हमको  यह  मानना  पड़ेगा  कि  हम  को  इससे  सफलता  नहीं

 मिली  है  परन्तु  सरकार  निरन्तर  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 आयकर  विभाग

 1१४१६.  श्री  कामत
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  २०  2EYE HAT Ho के  श्री  प्र ०  शाह  के  उस  भाषण

 के  सम्बन्ध  जो  कि  उन्होंने  झ्रायकर  विभाग  के  कार्य  की  जांच  सम्बन्धी  मेरे  संकल्प  पर  बोलते  हुए  दिया

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रायकर  विभाग  की  सत्यनिष्ठा  तथा  कार्य  प्रवीणता  को  उन्नत  करने

 के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  जो  श्रीनिवासन  दिया  उस  बारे में  सरकार  द्वारा  क्या-क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 !

 धौर  श्रसेनिक  व्यय  मंत्री  स०  च०  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  जिसमें  हाल  ही  में  की  गई  कुछ  एक  कार्यवाहियों का  वर्णन  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध

 संख्या  ८२]

 श्री  कामत  :  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  की  कंडिका
 र

 में  ग्रथियों  कौर  बकाया  काम  के  निपटारे

 का उल्लेख है  ।  क्या  मंत्री  जी  यह  बता  सकते  हैं  कि  कया  सभा  में  गत  जुलाई  में  इस  पर  वाद-विवाद  समाप्त

 हो  जानें  के  बाद  कोई  ऐसी  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  पहले  कई  वर्षों  से  इकट्ठे  हुए  बकाया  काम  को

 निपटाया  जा  अथवा  क्या  स्थिति  बिल्कुल  sat  ही  है  जेसी  कि
 जुलाई

 tat  म०  च०  दाह  स्थिति में  पर्याप्त  सुधार  हो  गया है
 ।  कभी  हाल ही  में  नवम्बर में  प्राय कता

 का  जो  सम्मेलन द्वारा  उसमें  यह  निर्णय  किया  गया  है
 कि

 अपीलों  के  समस्त  बकाया  मामलों
 को  ३१

 १९५८  से  पहिले  ही  निपटा  लिया  जाये  ।  कौर  मेरा  भ्रनुमान  है  कि  उन्होंने  लगभग  २३  सहायक

 अपीलीय  ग्रा युक्त  भी  नियुक्त  कर  दिये  ह  ।  सार  कार्यक्रम  को  एसा  तैयार  किया  है  कि  ३१  ges

 के  बाद  ल्५ प्रपी ले  का  कोई  भी  बकाया  काम  बाकी  न  बच  |

 मूल  sat  में  ।
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 कामत  :  क्या  सरकार  ने  भ्रान्ति  रूप  से  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  वह  गत  जुलाई  मास  में

 इस  सभा  में  अभिव्यक्त fea  इस  विचार  को  कदापि  न  कि  इस  सारे  मामले  पर  विचार  करने

 लिये  एक  जांच  योग  नियुक्त  किया  जाये  जिसमें  संसद्  सदस्य  भी  सम्मिलित  हों
 ?

 श्री  म०  च०  माह  :  मानवीय  सदस्य  का  यह  विचार  गलत  है  कि  वह  सर्वसम्मत  निर्णय  था  |

 श्री  कामत  :  मैंने  कहा  लगभग  सर्वसम्मत  |

 श्री  स०  चल  दाह  वह  संकल्प  तो  प्रबल  बहुमत  से  भ्र स्वीकृत  कर  दिया  गया  था  ।

 अ्रिध्यक्ष  महोदय  :  उसमें  क्या  सचाई है  ?  इस  सभा  को  कार्यवाहियों  से  लग  जायेगा  कि

 कया  वह  सर्वसम्मति  से  पारित  gar  अथवा  सर्वसम्मति  से  स्वीकृत  हुसना  था  |

 कामत  मैंने  कहा  है--सभा  के  लगभग  सर्वसम्मत  विचार  से  ।  मेंने  कहा  है

 मत  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  के  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  सभा  के  विनिश्चय  के

 बावजूद  भी  सरकार  उसे  क्रियान्वित  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  ।  सभी  चर्चा ग्र ों  में  कुछ  माननीय  सदस्य

 अपने  मत  का  समर्थन  करेंगे  |  उसके  अस्वीकृत  होने  पर  भी  यदि  माननीय  सदस्य  सभा  के  समक्ष  यह

 कहेंगे  कि  वह  स्वीकृत  gat  लेकिन  सरकार  उपेक्षा  कर  रही  तो  इससे  भ्रांति  पैदा  होगी  ।  मैं  माननीय

 सदस्य  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  अपनी  अभिव्यक्ति  में  श्रमिक  सावधानी  से  काम  लेवें  तथा  कोई  ऐसी  भावना

 न  पदा  होने  अ्रच्यथा  दूसरे  माननीय  सदस्य  खड़े  हो  जायेंगे  तथा  उसी  अनुमान  के  साधार  पर  पूरक

 weal  की  झड़ी  लगा  देंगे  |

 कामत  :  केवल  यही  संकल्प  था  जिसे  सभा  के  ४६
 सदस्यों  ने  प्रस्तुत  किया

 था
 तथा  जिसका

 समर्थन  किया  था  ।  सभा  के  इतिहास में
 केवल  इसी  संकल्प  को  इतने  बहुमत  का  समर्थन  प्राप्त  |

 सहोदय  :  अस्वीकृत  हो  जाने  वाला  संकल्प  सभा  पर  लाग  नहीं  हो  सकता  है  |

 श्री  ने०  प०  नायर  :  कया  कर्ब  सभी  आयकर  कार्यालयों के  पास  नवीनतम  संशोधनों वाली  आयकर

 पुस्तकों हैं
 ?

 पी  य०  दाह  मेरे  विचार  से  उनके  पास  ऐसी  पुस्तकालयों  प्रतियां  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  नहीं  हें  ।

 श्री  कामत
 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  wage  वित्त  मंत्री  श्री  सी०  डी०  देशमुख

 केन्द्रीय  राजस्व  बोड  तथा  निकोलस  कोलतार  ने  देश  में  आयकर  अ्रपवंचन  की  राशि  के  सम्बन्ध  में  परस्पर

 विरोधी  मत  व्यक्त  किय  क्या  तब  से  सरकार  हमारे  देश  में  आयकर  श्रपवंचन  की  निश्चित  राशि  मालूम
 कर  सकी है  ?

 पति  नि०  च०
 कर  ada

 के
 सम्बन्ध  में  निश्चित  राशि  मालूम  करना  असम्भव है  |

 ये
 कुछ  तथ्यों  पर  आधारित  हैं  |

 इसलिये  यह  कहना  बहुत  कठिन  है  किकर  की  निश्चित

 राशि क्या  है  ।

 श्री त०  ब०  fara  क्या  सरकार  इस  सारे  set  पर  विचार  विभाग  की  कार्य

 कुशलता  बढ़ाने  तथा  कर  अपवंचन  को  कम  से  कम  करने  के  लिये  तरकीबों की  सिफारिश  करने  के

 एक
 उच्चाधिकार  सम्पन्न  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  रखती

 tet  art  में  |
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 स०  च०  दाह  :
 उच्चाधिकार  सम्पन्न  झ्रायोग  की  नियुक्ति  करने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  संकल्प  पर  चर्चा  के  समय  बताया  हमने  एक  बहुत  ऊंचे  पदाधिकारी  को  प्राय-कर

 विभाग  के  प्रशासन  तथा  कार्य-प्रणाली  की  जांच  करने
 के

 लिये  नियुक्त  किया  है
 ।  इस  पदाधिकारी  का

 कार्य  समाप्त हो  गया  है  कौर  वे  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर  चुके  हैं  ।  इस  प्रतिवेदन पर  राय-कर

 झ्रायुक््तों  के  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई
 ।

 कुछ  सिफारिशें  स्वीकार  करली  गईं  |  उन  पर  कार्यवाही  की

 जा  रही  है
 ।

 भ्रमण  सिफारिशों पर  इस  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  विचार  किया  जायेंगी  ।

 fat  कामत
 :  विवरण  की  पहली  कंडिका  में  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  एक  विशेष  अधिकारी

 नियुक्त किया  गया  था  ।  यदि  नाम  बताया  जा  सके  तो  कया  मैं  उस  विशेष  अधिकारी  का  नाम  जान  सकता

 हुं  उसका  पद  क्या  है
 ?

 TA  स०  च०
 दाह  :  ward  का  नाम  इन्द्रजीत  सिंह  है  ।  वह  कर  जांच  aa  के  सचिव

 थे  ।  तब  वे  वित्त  मंत्रालय  के  ष्  सचिव  बने  |  इस  समय  वे  वित्त  मंत्रालय  में  मितव्ययिता  एकक  के

 संयुक्त  सचिव  हैं  ।

 रोका  राज्य  के  महाराजा

 1*१४१८.  श्री  श्री  च०  जोशी  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  तथा  रीवा  के  महाराजा  के  रीवा  के  भूतपूर्व  महा  राजा  स्वर्गीय

 सर  गुलाब  सिंह  के  द्वारा  छोड़ी  गई  सम्पदा  के  सम्बन्ध  में  कोई  करार  रि  कौर

 यदि  तो  करार  की  शर्तें  क्या  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री

 करार  की  शत  प्रकाशित  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 fat  ब्रा०  चं०  जोशी  :  क्या  भारत  सरकार  को  जो  राशि  इस  करार  क अनुसार प्राप्त  होगी

 उसे  स्वर्गीय  महाराजा  की  घोषणा  को  ध्यान  में  रखते हुए  भूतपूर्व  रीवा  राज्य  की  जनता  पर  ही  व्यय

 किया  जायेगा
 ?

 श्री  दातार  :  इस  स्थिति  में  मैं  माननीय  सदस्य  को  कुछ  नहीं  बता  सकता
 |

 श्री ब्र ०  स०  :  प्रशन  यह  है  कि  कोई  करार  था  या  नहीं  ।  या  नहीं  कहना  राज्य

 के  हित  के  विरुद्ध  नहीं  होगा  ।  विवरण  भले  ही  न  दिया  जाये  तथापि  यह  बताया  जा  सकता  है  कि  करार

 gar  था  या  नहीं  |

 श्री  दातार
 :

 माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि  करार
 के

 सम्बन्ध  में  में  कह चुका हूं  |

 चठे

 श्री  बेला यु घन
 :

 इस  सौदे  में  कितनी  राशि  श्रन्तग्रेस्त  है  ।  इसमें  से  सरकार  को
 तथा

 वर्तमान

 महाराजा  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 श्री  मैं  करार  के  सम्बन्ध  में  कोई  बात  नहीं  बता  सकता  हूं  |

 fat  वेलायधघन  क्या  धनराशि  भी  नहीं  बताई  जा  सकती  है
 ?

 श्रेय  महोदय  :  राशि  करार  की  एक  शर्तें  है  ।

 श्री  बेला यु धन  :  नहीं  ।  राशि एक  aa  नहीं  शर्तें  राशि  पर  ग्रा धारित है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  में  यह  नहीं समझ  सकता  ।  राशि  करार  की  ही  एक  शर्तें  करना

 व्यर्थ है

 fat  wait  में  ।
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 प्रशिक्षण  लेने  वाले  अधिकारी

 1*१४२०.  श्री  राठ  प्र०  गर्ग
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  प्रथम  श्रेणी  के  कितने  अधिकारियों  को  विभिन्न  राज्यों  में

 कार्यपालिका  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  मिल  चुका

 किस  मापदंड  के  प्राकार  पर  उन्हें  चुना

 क्या  रिपोर्ट  इत्यादि  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  से  यह  जानने  के  लिये  कोई  जांच
 की

 गई

 है  कि  प्रशिक्षार्थियों  ने  प्रशिक्षण  का  अधिकतम  उपयोग  किया  कौर

 सरकार  उक्त  प्रशिक्षार्थियों  की  सेवाओं  का  किस  प्रकार  उपयोग  करेगी
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  १  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  ४५  वर्ष  से  कम  जरायु  के  प्रथम  ग्रेड  के  पदाधिकारियों  के  मामलों

 पर  ही  कार्यकारी  प्रशिक्षण के  लिये  विचार  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  संस्थापन  प्रशासनिक  मंत्रालय

 द्वारा  सिफारिश  की  गई  पदाली  में  से  उक्त  अधिकारियों  का  चुनाव  करते  हैं
 ।

 प्रशिक्षण  लेने  वाले  पदाधिकारियों को  राज्य  सरकार  द्वारा  संचालित  यदि  कोई  विभागीय

 परीक्षा  तो  उसमें  बैठना  होता है  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  प्रशिक्षण  की  अवधि  में  पदाधिकारी  के

 काम की  रिपोर्ट देनी  होती  है
 ।

 वापस  लौटने  पर  उन  पदाधिकारियों  को  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  उनके  स्थान  के  अनुसार

 अवर  सचिव  अधिक  ऊंचे  पद  पर  नियुक्त  कर-दिया  जाता  है
 |

 श्री  रा०  प्र०  गर्ग :  प्रशिक्षण  किस  प्रकार का  है  तथा इन  पदाधिकारियों ने  कार्यकारी  प्रशिक्षण

 में  कैसा
 कार्य  किया  है

 ?

 श्री  दातार  :  उनका  प्रशिक्षण इस  प्रकार  का  होता  है  कि  पहले  वे  लोग  जिला  प्रयास  से

 सम्बन्धित  रहते
 तत्पश्चात्

 उन्हें  विभागीय  प्रशासन  कौर  राज्य
 सचिवालय  से  सम्बन्धित

 किया  जाता  है  ।

 श्री रा० प्र० गगं 1०  प्र०  माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  है  कि  इसका  उद्देश्य  उन्हें  प्रशासन  सम्बन्धी

 प्रशिक्षण  देना  क्या  सरकार  के  पास  जिन  लोगों  ने  भ्रच्छा  कार्य  किया  उन्हें  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  की  भ्रापातकालीन  पदाली  में  खपाने  की  कोई  योजना  है  ?  यदि  तो  क्यों  ?

 श्री  दातार
 :

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  पदाली  स्वतन्त्र  पदाली  है  तथा  इस  पदाली  में  वृद्धि  करने  की

 व्यवस्था की  गई  है  ।  किन्तु  यह  प्रश्न  केन्द्रीय  सचिवालय  के  प्रथम  ग्रेड  के  पदाधिकारियों  से  सम्बन्ध  रखता

 हैं  जिसका  भारतीय  प्रशासन  सेवा  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  |

 बोनस

 डा०  Ho  न्०  पारिख :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्पनियों  द्वारा  दिये  जानें  वाले  बोनस  पर  पुरानी  दर  से  कर  लगेगा  उसे

 लाभांश  की  परिभाषा  में  शामिल  कर  दिया  जायेगा  कौर  कर  की  दर  अधिक  कौर

 कितनी  कम्पनियों  ने  अब  तक  बोनस  जारी  करने  की  अनुमति  मांगी हैं  तथा  कितनी

 कम्पनियों  को  अनुमति  मिल  चुकी  है  कौर  कितने  मामले  अभी  विलम्बित  हैं
 ?

 श्र  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  स०  च०  :  यदि  कम्पनियों  द्वारा  उनकी

 प्रदत्त  पूंजी  बढ़ाने  के  लियें  बोनस  sar  जारी  किये  जाते  तो  कम्पनियों  पर  भ्र ति रिक्त  उप-कर  लगेगा

 en  अंग्रेजी  में  ।
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 जो  कि  बोनस  sat  के  अंकित  मूल्य  पर  वित्त  अधिनियम  gaye  में  विहित  दर  से  लगाया  जायेगा  जो  कि

 वित्त  ३)  विधेयक  १९५६ में
 भी  पुनरुद्धार किया  गया  है  ।  बोनस  अंशों  पर  लाभांशों  की  तरह

 कर
 नहीं  लगाया  जाता  है  क्योंकि  उनमें  कम्पनी  की  आस्तियों  का  वितरण  नहीं  होता  है  |

 १  gue F से  १५  १९५६  तक  १०५  कम्पनियों ने  बोनस  भ्रंश  जारी

 करने की  झ्र नुम ति  मांगी है  ।  ४३  मामलों  में  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।  २८  मामले  स्वीकार  कर

 दिये  गये
 हैं  ।  ३४  प्रर्थना-पत्र  अभी  विलम्बित  है  ।

 {Sto
 न०  पारिख :  बोनस  अफवाहों  के  कारण  बाजार  में  हुए  विस्तृत  प्रकार  के

 चढ़ाव  के  बोनस  जारी  करने  की  शभ्रनुमति  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  सामान्य  नीति  कया  है  ?

 fat स०
 च०  दाह  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  इस  विस्तृत  प्रकार  के  उतार-चढ़ाव  का  हमसे

 कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।  सट्टे के  व्यापारी  सदैव  ही  इस  उतार-चढ़ाव के  पक्ष  में  होते हैं  ।  नीति  सरकार

 द्वारा  बना
 दी

 गई  है  पौर  उसका  ही  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  |

 डा०  Ho  न०
 कम्पनियों  द्वारा  दिये  गये  बोनस  भ्रंश ों  के

 झ्रावेदनपत्रों
 का

 निपटारा

 करने  में  देर  क्यों  की  जा  रही  है  ?

 श्री म० न्०  च०  शाह  हमें  कई  बातों  पर  जानकारी  मांगनी  होतीं  है  ।  शर  हमें  यह  देखना  होता

 है  कि  क्या  दी  गई  जानकारी  सरकार  द्वारा  विहित  नीति  के  अनुकूल  है  ।

 जब  न०  पारिख  :
 क्या  बोनस

 भ्रंश  जारी  करने
 के

 लिये  कोई  यर्थाथ  सूत्र  है
 ।  यदि  तो

 श्री  स०  च०  शाह  यदि  कम्पनी  की  पूंजी  कम  तब  कुछ  दाँतों  पर  बोनस  जारी  करने  की

 भ्र नुम ति  देदी  जाती है  ।

 यांत्रिक  इंजीनिर्यारग  संस्था

 1*१४२१.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यांत्रिक  इंजीनियरिंग  संस्था  की  स्थापना कीं  योजना  का  अन्तिम  रूप  से

 विनिश्चय हो  चुका  ak

 तो  योजना  के  मुख्य  पहलू  कया  हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  गौर  :  wat
 नहीं

 ।  वैज्ञानिक

 तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्  ने  प्रस्तावित  संस्था  की  विस्तृत  प्राक्कलन  तथा  कार्य  का

 क्रम  तैयार  करने  के  लियें  एक  योजना  समिति  बनाई  है  ।

 श्री  राम  कृष्ण  :  यहं  काम  कब  तक  समाप्त  हो  जायेगा  ?

 डा०  का
 ०

 Alo  श्रीमाली  यह  कहना  बहुत  कठिन  है  तथापि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इसकी

 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 श्राद्ध  मैंगनीज  का  निर्माण

 डा०  रामा  राव  :
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  घटिया  ak  म्रस्वी  कृत  मैंगनीज  वयस्क  से  शुद्ध  मैंगनीज  बनाने
 का

 ह

 मूल  way
 में  ।
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 क्या  सरकार  कोई  गैर-सरकारी  उपक्रम  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमारी  राष्ट्रीय

 carreras द्वारा  विकसित  विद्युदंशिक*  प्रक्रिया  का  उपयोग  कर  रही  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  किन्तु  केन्द्रीय  वैद्युतिक  रसायन  war  संस्था  में  एक  प्रक्रिया
 की

 जांच
 की

 जा  रही है  ।  निम्न  स्तर  के  aes  से  विद्युदंशिक  मैंगनीज  के
 उत्पादन  के

 लिये
 प्रयोग

 करने  के
 प्रयोजन

 से  एक  शभ्रघे-प्रग्रिम  संयंत्र*  स्थापित  किया  गया  है  |

 १डा०  रामा  राव  :  माननीय  मंत्री  ने  झ्र भी  कहा  है  कि  एक  विधि  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है
 |

 कया  यह  निर्माणकारी  पैमाने  पर  किया  जा  रहा  है  या  यह  परीक्षण  यह  मालूम  करने  के  लिये  किया  जा
 र

 है  कि  क्या  हम  इसका  निर्माण कर  सकते  हैं  ?  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  इसका  परीक्षण  पहिले ही  किया

 जा  चुका  है  झर  इसे
 म्रत्यन्त  कार्यो-क्षम पाया  गया  है  ।

 काम  ला०  श्रीमाली :  जी  प्रभी  अनुसन्धान  कार्य  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 डा०  रामा  राव  :  क्या  माननीय  मंत्री  के  कथन  से  मैं  यह  समझ  कि  अ्रनुूसन्धान  कार्य  अभी

 समाप्त नहीं  gar  है  ?

 महोदय
 :

 यही  तो  वह  कह  रहे  है ं|

 रामा  राव  :  हमें  इस  विधि  द्वारा  उत्पादित  शुद्ध  शत  प्रतिशत  मैंगानीज  दिखाया  गया  है
 ।

 एक  प्रदर्शनी  हो  रही  है  ।

 fora  महोदय
 :  अनुसंधान कार्य  निरन्तर  होता  रहता  है  ।

 बुद्ध  परिनिर्वाण-जयन्ती  समारोह

 #O¥RY,  श्री  भक्त  दीवान  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 QYood}  बुद्ध  परिनिर्वाण-जयन्ती  समारोह  के  सिलसिले  में  सरकार  ने  किस  प्रकार  के

 उत्सवों  का  आयोजन  किया

 इन  उत्सवों  में  विदेशों  से  जाकर  किन-किन  महानुभावों  ने  भाग  कौर

 उस  समारोह  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  पर  भारत  सरकार  का  कुल  कितना  धन  व्यय  |

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  मो०  :  सांस्कृतिक  |

 इस  अवसर  पर  है  में  यह  जानकारी  उपलब्ध  है  कौर  प्रतियां
 संसद

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  के  पहिले  यह  जानकारी  उपलब्ध  होने  की  अपेक्षा  नहीं  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 खण्ड  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  अभी  तक  इस  धन  राशि  के

 उपलब्ध  नहीं  हो  सके  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  कार्य  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रौढ़  राज्य  सरकारों

 ने  कितनी  धनराशि  रखी  यानी  इसके  लिये  अलाटमेंट  कितना  था  ?

 पडा०  स०  मो०  दास  :  जहां  तक
 बुद्ध  जयन्ती  का  सम्बन्ध  चालू  वर्ष  के  लिये  शिक्षा  मंत्रालय का

 ड्राप-व्ययन  लगभग  ra  लाख  रुपये  था  |

 श्री  भक्त
 दन

 :  क्या  मैं  जान
 सकता  हूं  कि  इस  समारोह  में  भगवान  बुद्ध

 ने
 जो  शान्ति के

 उपदेश  दिये
 थे

 केबल  उनपर ही
 भाषण  हुए  या  कोई  ऐसा  कार्यक्रम  भी  बनाया गया  जिसके  उनके

 उपदेशों  पर
 चलकर  सारे  संसार  में

 शान्ति  स्थापित
 की  जा  सके  ?

 मूल  अंग्रेजी  मे ं।
 १.  Electrolytic.
 2  Semi  Pilot  Scheme.



 रै  वद  मौखिक  उत्तर  २०  १९५६

 डा०  स०  सो०
 दास

 :
 इस  प्रदान  का  उत्तर  देना  बहुत  कठिन है  ।  परन्तु मेरे  विचार से  इन

 सभी  समारोहों  का  हमारे  जीवन  पर  कूटनैतिक  प्रभाव  wae  होना  चाहिये  ।

 श्री  रा०
 न०

 fag
 :

 महाबोद्धि  सोसाइटी  के  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  यह  जो  नवम्बर  में

 समारोह  किया  गया  कौर  उस  पर  जो  व्यय  किया  गया  यह  बिल्कुल  व्यर्थ  यह  कहां  तक  सही  है  ?

 |: ह ०  मो ०  दास  :  महाबोद्धि  संस्था  का  भारत  सरकार  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यदि वे

 किसी  समारोह  को  मनाते  हैं  तो  यह  उनका-अपना  मामला  है  ।

 an

 श्री
 to  न०

 जब
 कि

 महाबोद्धि  सोसाइटी  के  सैक्रटरी ने  इस  समारोह  में  भाग  नहीं  लिया

 कौर  इस  प्रकार  का  विचार  प्रकट
 तो

 क्या  श्राप  समझते  हैं  कि  यह  समारोह  सफल  हुआ

 श्रिया  महोदय
 :

 सरकार  के  अतिरिकत  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  या  इस  देश  में  कोई  भी  व्यक्ति

 अपनी  इच्छानुसार  बुद्ध  जयन्ती  मना  सकता  है
 ।

 मैं  भ्रपने  घर  में  राम  नवमी  मनाता  हूं  ।

 मेरा
 कहना  यह  है

 कि
 बुद्ध  जयन्ती  व्यक्तिगत  रूप  से  कौर  सामूहिक  रूप  सरकार की  सहायता

 से
 प्रौर

 सरकार
 की

 सहायता  के  मनाई  जा  सकती है  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  महाबोधि

 संस्था  का  सरकार  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  एक  या  दो  सदस्य  बढ़  कर  प्राय  व्यक्तियों के  साथ  भाग

 ले  सकते  हैं  भ्र ौर  स्वतन्त्र  रूप  से  समारोह  मना  सकते  हैं  ।  इसलिये  यह  seq  ऐसा  नहीं  कि  सरकार से

 पूछा  जाये  कि  महाबोद्धि  संस्था  ने  क्या  किया  था  या  कया  नहीं  किया  था  |

 श्री  कामत  :  उनका  तरा रोप  यह  है  कि  उन्होंने  इसका  बहिष्कार  किया  था  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 यदि  वे  बहिष्कार  करते  हैं  तो  यह  उनका  अपना  मामला  है  |

 श्र०  fag  सहगल  :  प्रतिनिधियों  के  सम्मान  में  विभिन्न  समारोह  कौन  से  हुए
 थे  भर

 कितनी  रकम  ay  की  गई  थी  ?

 म०  मो ०  दास  :  इस  अवसर  पर  विभिन्न  समारोह  हुए  थे  ।  एक  गोष्ठी  हुई  थी  जिसका
 विषय  था  साहित्य  तथा  दर्शन  में  बुद्धिवाद  का  योगदान  ।  ललित  कला  अकादमी  की  से  एक

 बौद्ध  कला-प्रदर्शनी  श्रायीजन  किया  गया  था  ।  फिर  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  की  कौर  से  कुछ

 चलचित्रों का  प्रदर्शन  भी  किया गया  था  ।  सरकार  द्वारा  नृत्य  शादी  की  व्यवस्था  भी  की  गई  थी  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  प्रतिनिधियों  को  देवा  के  विभिन्न  बौद्ध  तीर्थों  के  स्थानों  पर  ले  जाया  गया  था  ।

 एक  सार्वजनिक  सभा  भी  हुई  थी  |

 श्री  4 6५  न०  सिंह
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता था

 fuer  महोदय
 :  एक  दिन  एक  प्रश्न  पूछा  गया  था  कि  क्या  महाबोधि  संस्था  ने  बॉयकॉट  किया

 था  या  नहीं  किया  था  श्र  क्या  समिति  ने  उनसे  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  था  ।  एक  स्थगन-प्रस्ताव  की

 सुचना  भी  दी  गई  थी  ।  फिर  मैंने  माननीय  मंत्री  से  इस  बात  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  करने

 की  प्रार्थना  की  थी  कि  यदि  कोई  समिति  है  तो  महाबोद्धि  संस्था  तथा  समारोह  समिति  के  बीच

 क्या  बात  हुई
 थी  ।  अराज  क्रम-पत्र  के  अनुसार  माननीय  मंत्री  द्वारा  एक  वक्तव्य  देना  भी  है  भ्र ौर  उस  समय

 भीरतर  ब्यौरा  बताया  जायेंगी  |

 धौलपुर  जांच  समिति  को  रिपोर्ट

 *
 १४२६.  श्री  खा  चं०  सोनिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १७  १९४५६  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ११८०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 धौलपुर  गद्दी  के  दावेदारों  के  विवादों  की  जांच  कर  उन्हें  निबटाने  के  लिये  जो  समिति

 नियुक्त की  गयी
 थी

 क्या  उसकी
 रिपोर्ट

 पर  सरकार  द्वारा  विचार  किर  लिया  गया

 मूल  sat
 में

 ।
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 यदि  तो  उसमें  क्या  निर्णय  दिया  गया

 तो  कब  तक  निर्णय  कर  लिया  जायेगा ?

 गृह-किये  मंत्रालय में  मंत्री  :  हां  ।

 तथा  राष्ट्रपति  ने  नाभा  नरेश  के  द्वितीय  पुत्र  महाराज-राना  श्री  हेमन्त  सिंह  को

 स्वर्गीय  महाराजा  श्री  उदयभानु  fas  जी  के  उत्तराधिकारी  तथा  धौलपुर  नरेश  के  रूप  में  मान्यता

 श्रेय  महोदय
 :

 उत्तर  प्रंग्रेजी  में  भी  पढ़  कर  सुनाया  जाये  |

 में  भी  माननीय  मंत्री  द्वारा  उत्तर  सुनाया  गया  |

 श्री  वेलायुद्ध  :  क्या  वर्तमान  उत्तराधिकारी  की  वायु  केवल  छः  वर्ष  है  कौर  यदि  तो

 प्रतिपालक  अधिकरण  कौन  है  ?

 श्री  दातार  :  उससे  उत्तराधिकार  में  कोई  बाधा  उत्पन्न  नहीं  होती  ।

 डा०  रामा  राव

 fora  महोदय  :  मैं  किसी  अनुपूरक  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  क्योंकि  अब  समाप्त  हो

 गया है  ।

 सामान्य  निर्वाचन

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  समान्य  निर्वाचनों  से  सम्बन्धित  प्रश्नों  के  महत्व  को  देखते

 मैं  श्राप  से  प्रार्थना  कर  सकता  हूं  कि  संख्या  IVE  तथा  १४३३  को  लिया  जाये
 ?

 महोदय  :  मुझे  खेद  है  |  माननीय  सदस्य  को  पहिले  कहना  चाहिये  था  तब  मैँ  सभा  की

 राय  पूछ  लेता ।

 सरदार  श्र०  सि०  सहगल  :  यह  अ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  seq  है  कौर  सभी  सदस्यों  की  इसमें  अभिरुचि

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  सामान्यतया  नियम  यह  है  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों

 को  इस  सार  घंटे  को  अपत  प्रश्नों  के  लिये  उपयोग  करने  का  शभ्रधिकार  है  ।  घण्टा  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  लिये  है  ।  जहां  तक  झष  समय  का  सम्बन्ध  है  वह  सरकारी  कार्य  के  लिये  है  ।  यदि  माननीय

 मंत्री  पनी  इच्छा  से  वक्तव्य  देना  चाहें  तो  मुझे  कदाचित्  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  जहां  तक  चुनावों  का

 सम्बन्ध  है  संबंधित  माननीय  मंत्री  यहां  नहीं  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  :  माननीय  हसद-कायम  मंत्री  यहां  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसे  उत्तर  के  लिये  मंत्री  महोदय  पर  छोड़ा  जाता है  ।

 मंत्री  सत्य  नारायण  :  मुझे  उत्तर  देने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 पच्मध्यक्ष  महोदय
 :

 नरेन  संख्या  १४२४  तथा  १४३३  को  इकट्ठे  लिया  जाये  ।

 1*  १४२६९.  श्री  कामत  :  क्या  विधि  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आगामी  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  परिसीमन  ०५  के  प्रकाशन  की

 तिथि  कौर  उम्मीदवारों  के  नामनिर्देशन  की  अन्तिम  तिथि  के  बीच  तीन  महीन ेसे  कम  समय  की

 ata न  देने  का  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  इसका
 कारण  क्या

 है  ?

 मूल  sat  में  ।
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 श्री  सत्य  नारायण  सिंह  :  दोनों  तिथियों  के  किसी  विशिष्ट  wafer  की  भ्र नुम ति  का  देना

 सरकार  के  हाथ  में  नहीं  है
 ।

 परिसीमन  आदेश  तैयार  करके  कल  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य  सरकारों
 को

 भेजे  दिया  गया  था  प्रौर  मैं  इसे  सभा-पटल  पर  रखूंगा  |  यदि  सुझाव  यह  है  कि  wa  से  भर

 तीन  महीनों के  लिये  श्राम  चुनाव  शुरू  न  किये  जायें  तो  सरकार इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं हो
 सकती  है  ।

 सामान्य  निर्वाचन

 1१४३३.  श्री  कामत  :  क्या  विधि-कार्य  मंत्री  ७  Peus  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  €  ६३  तथा  उसके  झ्नुपुरकों  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wet  प्राम  चुनाव  की  समय  अनुसूची  के  बारे  में  राज्य  से  परामर्श  किया

 गया  था

 यदि at,
 तो

 उनमें  से  प्रत्येक  ने  किन  तिथियों  का  सुझाव  दिया  ax

 चुनाव  आयोग  द्वारा  समय  अनुसूची  की  घोषणा  कब  की  जायेगी  |

 मंत्री  सत्य  नारायण  :
 चुनाव  भ्रायोग  द्वारा  राज्य  सरकारों

 से  परामर्श  किया  गया
 था  कि  राज्य

 में  मतदान  के  विचार  से  जलवायु  तथा  संचार  के  दृष्टिकोण  से  सब

 से  भ्रच्छा  पखवाड़ा  कौन सा  है  ।

 सभा-पटल  पर  एक  वितरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  ८३]

 १३  १९५६ को  मुख्य  चुनाव  प्रारूप  द्वारा  एक  प्रेस  सम्मेलन  में  इस  सम्बन्ध

 में एक  घोषणा  की  गई  थी  कि  २५  PEXY  को  मतदान  प्रारम्भ  करने  शेर  १२  मार्च  को  या

 इससे  पहिल  इसे  समाप्त  करने  की  पूरा  संभावना  है  ।  इस  बात  से  समय-ग्रंथसूची  नियत

 ही  है  ।

 श्री  कामत  :  प्रश्न  संख्या  १४३३  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  दो  शब्दों  का

 प्रयोग  किया  है--युद्ध  तथा  व्यवहारत  |  क्या  सभा  यह  समझे  कि  यह  बात  अ्रन्तिम  रूप  से

 तय  नहीं  ate  श्रभी  भी  कुछ  श्रानम्यता  है
 ?

 श्री  सत्य  नारायण सिंह  :  माननीय  सदस्य  को  यह
 जानना  चाहिये  कि  चुनाव  आयुक्त  ने

 एक  प्रेस  विज्ञप्ति में  यह  घोषणा  की  है  ।  राष्ट्रपति  द्वारा  १६  जनवरी  को  झ्र धि सुचना  जारी  की

 जायेंगी  |

 श्री  कामत :  प्रश्न  संख्या  १४२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 सरकार  इस  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  है  कि  परिसीमन  आदेश  के  प्रकाशन  तथा  प्राम

 चुनाव  होने  में  कम  से  कम  तीन  महीने  की  श्रन्तरावधि  होनी  चाहिये  ।  wa  जो  स्थिति  उसके

 अनुसार  wa
 नाम

 पत्र  दाखिल  किये  जाने  से  पहिले  केवल  सप्ताह  रह  जायेंगे--बल्कि

 छः  सप्ताह  से  भी  कम ।  क्या  माननीय  मंत्री  समझते  हैं  कि  ag  सभी  सम्बन्धित  दलों  के  प्रति  उचित

 कार्यवाही  है  ?

 tat  सत्य  नारायण  सिंह  :  सरकार  के  विचार  में  यह  बिलकुल  उचित  है  ।  अन्यथा वे  इसे  कभी

 स्वीकार  न  करते  |

 Ho  fao  सहगल  :  अपनी-भ्रमरी  राय  की  बात  है  ।

 मूल  wat  में
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 के  लिखित उत्तर

 हिमाचल  प्रदेश  में  सिरम्रीताल  का  जमीन  में  घिसने

 (  डा०  राम  सुलग  fag  :

 श्री  रघुनाथ  सिंह  : # IWR.

 श्री  शिवनंजप्पा  :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  प्रौढ़  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  का  सिंरमूरीताल  धीरे-धीरे  जमीन  में  धंसता  जा

 रहा है  ;

 यदि  तो  कया  इसके  धंसने  के  कारणों  की  कोई  जांचे  कराई  गई  भ्र ौर

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री
 का०  ला०  :.  हां  ।

 ate  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  सिरमूरीताल  के  जमीन  में  धंसने  के  कारणों

 पर  प्रारम्भिक  खोजें  करेगा  ।  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  जब  प्राप्त  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 जायेगी  ।

 त्रिसुलो  जलविद्युत  परियोजना  नेपाल

 1१४०२.  श्री  हिवनंजप्पा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नेपाल  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  भारत  त्रि सूली

 जलविद्युत  परियोजना  के  लिये  सहायता  देने  को  तैयार  है  ;

 यदि  तो  क्या  नेपाल  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  झ्र ौर

 सहायतार्थ  कुल  कितनी  राशि  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  म०  च  तथा  हां  ।

 (
 ग

 |  लगभग  तीन  करोड़  रुपये  ।

 उस्मानिया  दिव  विद्यालय  के  लिये  प्रतिबिम्बत *

 17  RVov,  श्री  गार्डिलिगन  गौड़  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  के  ज्योतिष  विभाग के  लिये  शीघ्र  ही  ४८

 इंच  का  एक  प्रतिबिम्बत  स्थापित  किया

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  संघ  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  को  कोई  अनुदान

 दिया  कौर

 इस  प्रतिबिम्बत  की  प्रमुख  विशेषतायें  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ho  सो०  :  a

 इस  प्रयोजन  के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान  oat  ने  अ्रनुदान  की  मंजूरी  दी  है  अर

 जब  कभी  भी  श्रावक  होगा  इसकी  कर  दी  जायेगी  |

 ४८  इंच  के  प्रतिबिम्बत  से  मध्यम  सितारों  के  सम्बन्ध  में  किया  जाना  सम्भव  होगा

 at  पहले  जिस  ३०  इंच  के  प्रतिबिम्ब के  को  खरीदनें  का  विचार  था  उससे  इसकी  ढाई  गुना  प्रतीक

 रोशनी  की  क्षमता  होगी  ।

 मूल  अंग्रेजी  में ।
 १  Reflector.
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 अ्रादिस  जाति  कल्याण  योजनायें

 *IVok  को
 भीखा  भाई  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  १७  ue 64  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 ११८३  के
 उत्तर

 क
 सम्बन्ध  में

 यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  ख़ादिम  जाति  कल्याण  योजनाश्रों  के

 विशेष
 रूप  से  राजस्थान  विकास  खण्ड  किस  आधार  पर  दिये  गये

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  बहु-उद्देशय  विकास  खण्ड  राजस्थान  को  अरन्य  राज्यों

 को
 समान  ही  भिन्न  राज्य  सरकारों

 से
 प्राप्त  प्रस्तावों

 के
 ग्रा धार  पर  दिये  गये  हैं  विवेकी  उस  पर  किया

 गया
 ञ्च  उस  के

 अन्दर  ही  रहे  जो
 कि

 प्रत्येक  राज्य  की  अनुसूचित  जाति  के  कल्याण  के  लिये  तथा

 न  खण्डों से  बाहर  के  क्षेत्रों  के  कार्यक्रम  के  लिये  निर्धारित  की  गई  है  ।

 भारतीय  लियों  के  टाइपराइटर

 1१४१०.  श्री हो०  ना०  मुकर्जी  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न  भारतीय

 लिपियों
 के

 यन्त्र  झर  कीबोर्डों  की  जांच  कौर  समन्वय  के  लिये  क्या  पग  उठाये  जा  रहें  ताकि  भारतीय

 टाइपराइटर  शझ्रासानी  से  बनाये  जा  सकें  कौर  उन्हें  एक  भारतीय  लिपि  से  दूसरी  में  परिवर्तित किया  जा
 सरक

 परीक्षा  उपमंत्री  स०  मो०
 :  इस  विषय  में  भारत  सरकार  ने  कोई  पग  नहीं

 उठाये  |  तथापि  सरकार  नें  PEUY  में  हिन्दी  टाइपराइटर  भ्र ौर  टेलीप्रिंटर  के  लियें  एक  की  बोर्ड

 बनाने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  हिन्दी  टाइपराइटर  कीबोर्ड  के  बारे  में  समिति  ने  भ्र पने

 वेदन  को  wat  हाल  में  अन्तिम  रूप  दिया  है  |

 मनोहर  के  लिये  पलिस  पदाधिकारी

 1१४१२.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है
 कि

 मनीपुर  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  पुलिस  की  कौर  अन्य

 पदाधिकारियों  की  मांग  की  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार )  हां  ।  सब-इन्सपेक्टर के  दर्ज  के  केवल

 दो  पुलिस  पदाधिकारी  |

 प्रशिक्षित  स्थानीय  पुलिस  पदाधिकारियों  की  कमी  के  कारण  कुछ  समय  तक  अन्य  राज्यों

 से  प्रतिनियुक्ति  या  संविदा  के  आधार  पर  योग्य  कौर  प्रशिक्षित  पुलिस  पदाधिकारी  लेना  आवश्यक  है  |

 तथापि  स्थानीय  पदाधिकारियों  को  ऑ्रावश्यक  प्रशिक्षण  के  लिये  निकटवर्ती  राज्यों  में  भेजने  के  लिये  पग

 उठाये  जा  रहे

 भारत  का  राज्य  बेक

 Peevey.  पंडित wo  ब०  भागने  :  क्या  वित्त  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा

 करेंगे  जिसमें  यह  बताया गया  हो  कि

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  राज्य  बैंक  प्राधिकारियो ंने  इस  बात  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  है

 कि  बेक  के  कर्मचारियों  की  उपेक्षा  या  अरन्य  कारणों  से  सरकारी  रुपये  के  गबन  को  रोका  जायें  कौर  इसे

 ग्रन्थ  नष्ट  न  होने  दिया  जाये

 क्या  कर्मचारियों  चाहे  वे  पदाधिकारी वर्ग  के  हों  या  कोई  ऐसी  श्रेणी  जिन्होंने

 उपरोक्त  विषय  के  बारे  में  कोई  सेवा  करार्  किया  है

 a)  यदि  el,  तो यदि  तो  इसकी  शर्तें  क्या  हैँ

 faa  at
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 क्या  बैंक  के  किन्हीं  कर्मचारियों की
 कत्तव्य  विमुखता  के

 कारण  मुद्रा  की  हानि  के  कोई  मामले

 हुए
 यदि  तो  यह  हानि  कैसे  पूरी  की

 क्या  उन  कर्मचारियों  को  जिन्होंने  उक्त  करार  किया  है  कौर  जिनके  सहायकों  की

 वाही के  कारण  हानि  हुई  उसके  लिये  कोई  रक्षण  दिया  गया
 र

 यदि  तो  कयों  ?

 राजस्व  कौर  सैनिक व्यय  मंत्री  म०  च०  :  से  .  भ्रपेक्षित  जानकारी

 का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिदिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८४  |

 सोदपुर  ग्लास  बस  लि ०

 1*१४१७.  श्री  बगावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोदपुर ग्लास  वर्क्स  लि०  को  दिये गये  ११०  लाख  रुपये  के  ऋण  से  कितना  वसूल  किया

 जा  चुका  हैदर  कितना  अभी  बाकी

 चूंकि  यह  कारखाना शीशा  बनाने  वाली  एक  जापानी  फर्म  को  बेचा  गया  है  कौर  उसे  इस

 कारखाने को  खरीदने  के  लिये  ६२  लाख  रुपये  दिये  गये  पुराने  कारखाने  कौर  जापानी
 फर्म

 से  कितना

 रुपया  लेना  बाकी

 वह  रिकी  कितनी है  जिसकी  वसूली  नहीं की  जा  सकती  sata  औद्योगिक  वित्त
 निगम  को

 कितनी  हानि  हुई  कौर

 इसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 श्र  सैनिक  व्यय  मंत्री  मठ  च०  (a)  निगम  ने  कोई  वसूली  नहीं  की

 कौर  2,20, ¥%5,905  रुपये  की  सारी  रकम  बकाया  है  ।

 भारत  क  औद्योगिक  वित्त  निगम  sik  ward  ग्लास  कम्पनी  लि०  टोकियो  के  बीच  हुए

 करार  की  शर्तों  के  सोदपुर  ग्लास  वर्क्स  लि०  की  इंडो-प्रसार  ग्लास  वर्क्स

 लि०  को  जो  जापानी  फर्म  द्वारा  चलाई  गई  एक  भारतीय  कम्पनी  ६२  लाख  रुपये  पर  बेची  जायेगी  |

 यह  राशि  निगम  भारतीय  कम्पनी  को  उधार  देंगी  ।  ६२  लाख  रुपये  की  ऋण  की  राशि  सोदपुर  ग्लास  वर्क्स

 लि०  के  प्रदत्त  ऋण  के  लेखे  में  डाल  दी  जायेंगी  ।  चूंकि  कभी  विक्रय  पुरा  नहीं  इसलिये  जापानी

 फर्म  से  किसी  वसूली  का  req  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  जैसा  कि  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया
 प्रभी

 सारी

 राशि  सोनपुर  ग्लास  वर्क्स  लि०  से  वसूल  की  जानी  है  ।

 झ्रनुमान  है  कि  निगम  को  ve  लाख  रुपये  से  अधिक  हानि  नहीं  होगी  ।

 सम्पत्तियों  को  विज्ञापन  द्वारा  विक्रय  के  लिये  रखा  गया  था  ।  उचित  बातचीत  के

 प्राप्त हुए
 प्रस्तावों  में  से  पन्त  में  निगम  द्वारा  एक  जापानी  फर्म  का  ६२  लाख  रुपये  का  प्रस्ताव  स्वीकार

 कर  लिया  गया  था  ।

 नियोगी  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन

 1१४१९.  श्री  जांगिड़
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  ४  १९४५६  को  गये  तारांकित  प्रदान

 संख्या  १७२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश राज्य  सरकार  ने  भारत  में  विदेशी  धर्म  प्रचारकों  कीं  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में

 नियोगी  जांच  समिति  क प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करनें  के  बारे  भारत  सरकार  से

 प्रार्थना की

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो  इस
 विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 नहीं

 ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रि  रि  ta  ग्रेड

 १४२२.
 श्री

 to  च०  बर्मा
 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  ३  १९५६  को  पुछ  गये  तारांकित

 संख्या  ६७७  के  उत्तर
 क

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उस  समिति ने  जो  इस  प्रयोजन  के  लिये  सिफारिशें  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  थी

 कि  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  अंग्रेजी  में  पर्याप्त  योग्यता  किन  साधनों  के  द्वारा  प्राप्त  की  अपना  sifa-
 वेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  प्रतिवेदन  किस  प्रकार  का  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  म०७  मो०  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  का  इतिहास

 1१४२३.  श्री  शिवनंजप्या  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  राज्य  समितियों को  स्वतन्त्रता  आदोलन  का  इतिहास
 सम्बन्धी  अपनी  गवेषणा  पुस्तकें  प्रकाशित  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ?

 यदि  तो  कितने  राज्यों  ने  अपनी  पुस्तकें  प्रकाशित  की  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  :  इस  विषय  में  भारत  सरकार  ने  विशिष्ट  रूप

 से
 कोई

 अनुमति  नहीं  किन्तु  राज्य  सरकारें  स्व विवेकानुसार  राज्य  समितियों  द्वारा  इकट्ठी  की  गई

 सामग्री  को  किसी  भी  प्रयोजन  क  लिये  कर  सकती  हैं  ।

 अब  तक  कवल  एक  |

 श्रनसुचित  जाति  क्षत्रों  में  विकास  खण्ड

 eevee.  श्री  भीखा  भाई  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  किन-किन  राज्यों  के  अनुसूचित  जाति  क्षेत्रों  में  कितने  विकास  खण्ड

 आरम्भ  किये  जा  चके

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  विकास  खण्डों  के  लिये  विकास  विस्तार  afrarat  श्र  अन्य  स्टाफ

 की  नियुक्ति  नहीं  की  गयी

 ा  समझ
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कभी  इन  विकास  खण्डों  कं  बजट  ं

 मंजूर  नहीं  किया  गया

 क्या  बजट  की  पटुवे-स्वीकृति  के  अभाव  में  सरकार  ने  कोई  कामचलाऊ  वित्तीय  व्यवस्था

 की  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 मूल  wa  में
 ।
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 आवश्यक  सूचना  एकत्रित  की
 जा

 रही  है  यथा  समय  वे  सभा-पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८५ |

 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठते
 |

 डा०
 हरा लू

 1*१४२७..  श्री  सिक्यांग  किलिंग
 :

 क्या  प्रतिरक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 peur  में  कोहिमा
 में

 डा०  हरालू
 की

 मृत्यु  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  सेना-न्यायालय  द्वारा

 कितने  सैनिकों  पर  अ्रभियोग  चलाया  गया  था

 अपराधियों  को  किस  प्रकार  की  और  कितनी  सजा
 दी

 गई
 थी

 क्या  स्वर्गीय डा०  हरालू  के  परिवार  को  कोई  प्रतिकर  दिया
 गया  शर

 यदि  तो  उसकी  राशि  कया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  तीन  ।

 )  सेना  बलाघधिकृत  को  प्रस्तुत
 किये

 जाने  से  सामान्य
 सेना-न्यायालय

 की  कार्यवाही  का

 महा
 न
 न्यायाधीश  अ्रघिवक्ता  के  द्वारा  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 बक  ग्राफ  वाघलखड

 1*₹४२८.  श्री  ato  चे  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे
 कि

 क्या  बैंक  ain  बाघेलखंड  जिसका  मुख्यालय रीवा  में  है  राज्य  बैंक  या  हिस्सेदारों का

 बैंक है

 इस  समय  इस  बैंक  का  प्रबन्ध  शर  नियन्त्रण
 किस

 के  हाथ  में  sae  किस  प्राधिकार के

 (77)  क्या  इस  पर  भारतीय  झ्र घि नियम  होता

 क्या  बैंक  प्राधिकारियों ने
 बैंक

 के  हिस्सेदारों  से  कहा  है  कि के  वे  भ्र पने  हिस्सों  का  रुपया

 वापिस लें  कौर

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 घौर  सैनिक  व्यापार  मंत्री  म०  च०
 बैंक  प्राण

 बाघलखंड  का  विधान

 रीवा  क  भूतपूर्व  नरेश  क  दरबार  ग्रा देशों  उत्तराधिकारी  सरकारों  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों  के

 द्वारा  विनियमित  किया  जाता  बैंक  के  हिस्से  इस  समय  सरकार  के  कौर  कुछ  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  के

 हाथ में  हैं  ।  रीवा  राज्य  के  नरेगा  ने  बैंक  को  राज्य  बैंक  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  किन्तु  इस  ae  में

 नहीं  कि  सारी  पूंजी  राज्य  ने  दी  है  ।

 बैंक  के  प्रबन्ध  तर  नियन्त्रण  के  सारे  अधिकार  बैंक  के  महानिदेशक  क  हाथ  म  हैं  ।  उस

 ने  एक  प्रबन्ध  ats  नियत  किया  है  |

 मूल
 उ्रंयेजीਂ
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 बैंक  को  कम्पनी  अधिनियम  PUR  के  अरन
 निगमित  नहीं  किया

 गया  कौर  उस  पर

 इसके  उपबन्ध  लागू नहीं  होते  ।

 हां  ।

 सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।

 श्रन्डमसान  श्र  निकोबार  द्वीप

 1*१४३०.  श्री  दी०  चल  फार्मा  कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 अंडमान  निकोबर  द्वीपों  में  कोई  समाजिक  कल्याण  योजना  नहीं ह

 शुरू की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 म

 मंत्री  :  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 अ्रनुसुचित  जातियां  जातियां

 1*  १४३१.  श्री  भीखा भाई  :
 क्या

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिक्षा  मंत्रालय  कौर  राज्य  सरकारों  को  इस  का  कोई  मोट  भेजा  गया  है  कि

 उन  जातियों  are  झ्रादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  जिन्हें  wafer  जाति  और  अनुसूचित  ख़ादिम

 जाति
 झ्रादेदा  )  अधिनियम  PUR  के

 द्वारा  प्रनुसूचित  जातियों ae  अनुसूचित  भ्रादिम  जातियों

 की  सुची में  सम्मिलित किया  गया  चालू  वर्ष  में  सब  दिक्षा  सम्बन्धी  प्रौर  अन्य  सुविधायें  दी

 यदि  तो  क्या  उस  परिपत्र  की  एक  प्रति  सभा-पटल  रखी  जायेगी  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भूतपूर्व  आजाद  हिंद  फौज  के  कर्मचारी
 *

 १४३२.  श्री  दर्शन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २३  @eUy wh arTat के  तारांकित  प्रशन  संख्या

 PRES  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आजाद  हिन्द  फौज  के  कितने  ग्र धि कारियों  व  सैनिकों  को  केन्द्रीय  सरकार के  विभिन्न  सैनिक

 व  सैनिक  विभागों  में  नियुक्त  किया  जा  चुका

 उक्त  फौज  के  कितने  व्यक्तियों  को  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  नौकरियां
 दी

 गयी

 ara  संस्थाओं  द्वारा  उस  फौज  के  कितने  व्यक्तियों  को  श्रब  तक  रोजगार  प्राप्त  हुआ ६  ;

 arse  fare  फौज  के  कितने  अधिकारी  व  सैनिक  ऐसे  हैं  जिन्हें  प्रभी  तक  किसी  भी

 गार  पर  नहीं  लगाया  जा  सका

 उनको  रोजगार देने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  Re

 कस  १३६४५

 कुल  संख्या  १४०४

 १५१९

 मूल  अंग्रेजी  में
 |
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 तथा  सुचना  प्राप्य  नहीं  ्र  सरकार  के  विचार  में  इसे  इकट्ठा  करने  में  जो

 समय  मेहनत  लगेगी  उसके  अनुरूप  नतीजा  नहीं  निकलेगा  ।

 अ्राजाद  हिन्द  फौज  के  सैनिक  रोजगार  के  बारे  में  उन  तमाम  रियायतों  सहायता  के

 हकदार  हैं  जो  आमतौर  पर  भूतपूर्व  सैनिकों  को  मिल  सकती  हैं  ।

 एवरेस्ट  की  चोटी  कौर  हमने  सचिन  की  ऊंचाई

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 TERR RG.  सरदार  श्रकरपुरी  :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  नेपाल  चीन  की  सरकारों  के  सहयोग  से  तिब्बती  पठार  की

 एवरेस्ट की  चोटी  भ्र ौर  भरमने  माचिन  की  चोटी  की  ऊंचाई  नापने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 इन  चोटियों की  ऊंचाई  के  बारे  में  विभिन्न भुगते  शास्त्रियों के  क्या  मत  हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :
 एवरेस्ट  की  चोटी  की  ऊंचाई  भारत  के

 सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  नेपाल  श्र  चीन  की  सरकारों की  सहायता के  बिना  ही  फिर  से  नापी गई  थी  ।

 भारत  सरकार  के  पास  माचिन  की  चोटी  जो  की  चीन  के  राज्य-क्षेत्र  में  नापने  का  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है  ।

 QeUY  में  एवरेस्ट  की  चोटी  की  समुद्रतट  से  ऊंचाई  २६०२८  फूट  निकाली  गई  थी

 इसे  १०  फूट  के  भीतर  घटा-बढ़ा  कर  ठीक  समझा  जाता  है
 ।

 हमने  माचिन  की  ऊंचाई  का  कोई  प्राधिकृत

 भ्रांकड़ा  नहीं  मिला

 संगीत  तथा  नाटक  समारोह

 1१२१५.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संगीत  तथा  नाटक  का  अगला  समारोह  करने  के  लिये  संगीत  नाटक  अकादमी

 द्वारा  कार्यक्रम बनाया  गया  कौर

 यदि  बनाया गया  तो  उसकी  मुख्य  विशेषतायें क्या  हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०
 नही ं।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  है  ।

 सुरी  के  पिता  का  मकबरा

 1१२१६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नारनौल  के  पास  का  शेरशाह  सूरी  के  पिता  का  मकबरा  कौर  द्न्य

 ऐतिहासिक  रक्षित  स्मारकों  अथवा  स्थलों  की  सुची  में  शामिल  किये  जाने  वाले  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  कारण हैं  ?

 उपमंत्री  स०  मो ०  :  हां  ।

 प्रदान ही  नहीं  उठता  है  ।

 मूल  wait  में  ।
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 संग्रहालय  पुनर्विलोकन  समितियां

 |  श्री  राम  कृष्ण :

 श्री  रा०  प्र०  :
 TLR.

 ।  सरदार  इकबाल  सिंह :

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 दिक्षा  मंत्री  दिनांक  ३१  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १६१४ के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  को
 तक

 भारतीय  कलकत्ता  विक्टोरिया  मेमोरियल
 कलकत्ता  की  पुनर्विलोकन  समितियों  के  प्रतिवेदन  प्त  हो  चुके

 यदि  हो  चुर्क  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  सिफ़ारिशों  wk

 यदि  नहीं  तो  विलम्ब  क्या  कारण  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  हां  ।

 पूर्वावलोकन  समितियों  के  प्रतिवेदनों  पर  सरकार  के  विचार  कर  लेने  के  बाद  ही  इन

 राज्यों  को  सभा-पटल  पर  रखने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेंगी  |

 ही  नहीं  उठता है  |

 प्रतिरक्षा  विज्ञान  सेवा

 1१२१८.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार एक  प्रतिरक्षा  विज्ञान  सेवा  का  गठन  करने  का  विचार  कर  रही

 शौर

 यदि  कर  रही  तत्सम्बन्धी  विचारा  क्या  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  प्रतिरक्षा  विज्ञात  सेवा  RXR  में  गठित  हुई  थी  कौर

 उसकी  नियमावली  PEXR  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  इस  सेवा  में  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर

 विकास  में  लगे  हुए  प्रशिक्षण  स्थापना  में  प्रविधिक  वैज्ञानिक  शिक्षा  देने  वालें  वैज्ञानिक  afer

 कारियों  के  सभी  पद  शामिल  किये  जाते  थे  अतएव इस  सेवा  में  प्रकाश के  लिये  रखे  गये  व्यक्तियों  सहित

 ३४२  स्थायी  पद  शामिल  थे  ।  इसके  बाद  यह  तय  किया  गया  कि  प्राविधिक  विकास  स्थापनाश्रों  में

 क्षण-पदों  को  भी  शामिल  कर  लिया  जाये  ।
 अब  इस  सेवा  में  स्थायी  सनौर  अस्थायी  दोनों  पदों  की  कुल

 संख्या  Sho  है  ।  सेवा  में  लिये  जाने  के  लिये  चुने  गये  व्यक्तियों  का  चुनाव  पूरा  हो  चुका  है  ।

 खनिज  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 1१२१९.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के
 वे

 कौन-से  जिले हैं  जो  PEUY—UE  में  विस्तृत  खनिज  सम्बन्धी  सर्वेक्षण
 के

 लिये  शामिल  किये  गये  श्र

 उनका  क्या  विवरण है  ?

 उपमंत्री
 का०  ला०  :  शर  प्राप्य  जानकारी  बतलाने

 वाला एक  विवरण  सभा-पटल  पर
 रखा  है

 ।  [  दखिये  परिशिष्ट  ४५,  श्रनुवन्ध  संख्या  ८६  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 चांदी

 1१२२०.  श्री राम  कृष्ण  :
 क्या

 faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  चांदी की
 वर्तमान  आवश्यकता कितनी  है  ;

 देश  में  सालाना  कितनी  चांदी  निकाली  जाती  है  ?

 देश  में  बाहर  से  मंगाई  जानें  वाली  चांदी
 की

 मात्रा  कौर  तत्सम्बन्धी  मूल्य  कया  है
 ?

 सैनिक  व्यय  मंत्री  म०
 च०

 :
 सरकार  को  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 एक  विवरण  संलग्न है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  श्रनुयन्ध  संख्या

 ८७  |

 एक  विवर्ण  संलग्न  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८८  |

 विद्वानों  को  पेंशन

 1१२२१.  डा०  ना०  भा०  खरे  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  CERE-vE  के  fara  युद्ध  में  काम  कराने  वाले  कुछ  सिपाहियों
 की

 को  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  उनके  वैधव्य  काल  में  आजीवन  पेंशन  दे  दिया  गया  था  जो  कि  ब्रिटेन  के

 सरकारी  कोष  से  चुकाया  जाता  कौर  ऐसे  भ्रनुदानों  का  sia  मूल्य  ब्रिटिश  सरकार  के  लन्दन

 स्थित  कोष  से  वसूल  किया  जाता

 यदि  ऐसा  तो  क्या  भ्रनुदान प्राप्त  करने  वाली  विद्वानों के  जीवन  काल  में  ही  ऐसी

 बहुत  सी  ०५४ शन  बंद  कर  दी  गई
 कौर

 युद्ध  काल  कौर  युद्धोत्तर  काल  में  इस  प्रकार  प्रतिवर्ष  कितनी  पेंशनें  बन्द  की  गई  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  भारत  सरकार  श्र  ब्रिटिश  सरकार के  बीच

 PERE—VE  के  पुद्ध  के  समय  भ्र प्रभावी  अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  जो  निर्धारण  उसके

 १९४५ में  जारी  कर  दिये  गये  थे
 |  इन  areal के  ब्रिटिश  कौर  भारतीय  सेवा  के  कर्मचारियों को

 या  उनके  सम्बन्ध  में  भारतीय  विनियमों  के  अधीन  मंजूर  किये  गये  को  पेंशन  शामिल  करके  )

 सभी  प्रभावी  पुरस्कार  भारत  के  राजस्व  में  से  चुकाये जाते  थे  गौर  श्ञाही  विनियमों  *  के  अधीन  ब्रिटिश  या

 भारतीय  सेवा  के  कर्मचारियों  को  या  उनके  सम्बन्ध  में  मंजूर  किये  गये  इस  प्रकार  के  सभी  पुरस्कारों  का

 खर्चे  ब्रिटिश  सरकार  देती  थी  ।  श्रतएव  ब्रिटिश  सरकार  से  पंजीकृत  रकम  वसूल  करने  का  कोई  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।

 विधवाओं की  पेंशनें  उन्हीं  मामलों में  बन्द  की  गई  हैं  जिनमें  वे  विहित  नियमों  के  अधीन

 नहीं  दी  जा  उदाहरणार्थ  जब  विधवा  ने  पुनर्विवाह  कर  लिया  हो  ।  पेंशनों  के  बन्द  किये  जाने  का

 ब्रिटिश  सरकार  कौर  भारत  सरकार  के  बीच  प्रभावी  खर्चों  के  बंटवारे  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  |

 अलग  से  ऐसे  कोई  भ्रांकड़े  नहीं  रखे  जाते  जिनसे  जानकारी  दी  जा  सके  |

 पन्नों  के  विचाराधीन  मामले

 श्री  प्रय्पुरिण  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  FEXK  को  केरल  राज्य  में  निपटाये  जाने  के  लिये  पेंशनों  के  निम्नलिखित

 कितने  मामले  विचाराधीन  थे  :--

 (१)
 सेवा  fra  होने  की  तारीख

 से
 ४

 वर्ष  से  अ्रधिक  के  मामले  ;
 क

 मल  sit

 1
 Imperial  Regulations



 है
 1195.0  लिखित  उत्तर  २०  १९५६

 (२)  सेवानिवृत्त  होने  की  तारीख  से  ३  वर्ष  से  अधिक  के  मामले

 (३)  सेवानिवृत्त  होने  की  तारीख  से  २  वर्ष से  के

 (४)  सेवानिवृत्त  होने  की  तारीख से  एक  वर्ष  से  ऊपर  के  सनौर

 तत्कालीन  त्रावणकोर-कोचीन
 राज्य  में  राजप्रमुख  के  सलाहकार  के  पद-ग्रहण  करने

 के  पूर्वे

 पेंशनों  को  निश्चित  करने  के  ऐसे  कितने  मामले  विचाराधीन  थे  कौर  १  १९४५६  के  पहिले  ऐसे

 कितने  मामले  निपटाये  गये  थें  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  भूतपूर्व  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  सम्बन्ध

 में  जानकारी  निम्नलिखित  है  :

 (१)  १२

 (2)  १६

 (3)
 ¥

 (४)  २०

 जब  सलाहकार  ने  कार्यभार  ग्र  @ au  किया  तब  ऐसे  १८२  मामले  विचाराधीन  थे

 १  १९४६ के  पहिले  १३०  मामले  निपटा  दिये  गये  थे  ।

 राजने  तिक  पेंशन

 1१२९३.  डा०  ना०  भा  खरे  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  ये  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  वीरभद्र

 प्रसाद  तिवारी  नामक  व्यक्ति  को  wa  भी  वह  राजनैतिक  पेंशन  मिल  रही  है  जो  उसे  ब्रिटिश

 काल  में  श्री  चन्द्र  देख  र  ग्रा ज़ाद  के  खिलाफ  चलाये  गये  मामले  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  थी  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ह ७  प्राप्त  होने  पर

 वह  सभा-पटल  पर  दी  जायेगी  ॥

 aaa  में  अनन्तर

 1१२२४.  श्री  दशरथ  देव
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  के  उप विभागीय  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  क्लर्कों  wie  कानपुर  कं  राष्ट्रीय

 विस्तार  सेवा  खंड  के  कार्यालय  के  क्लर्कों  के  वेतन  में  क्या  कोई  ;

 यदि  तो  कितने  रुपयों का  अंतर  है  ;  कौर

 तत्सम्बन्धी क्या  कारण  है

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  नही ं।

 कौर  रन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 बाढ़  पीड़ितों  को  ऋ

 1१२२४.  श्री  दीदार  देव  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमलपुर  राज्य  के  उन  किसानों को  कोई  सहायता  या  ऋण  दिया  गया  है

 जिनको इस  वर्ष  धलाई  नदी  में  भयंकर  बाढ़  सें  उत्पन्न  भूमि  कटाव  के  परिणामस्वरूप  भारी  नुकसान

 उठाना  पड़ा  कौर

 यदि  नहीं  दिया  गया  तो  क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  एसा  करने  का  विचार  कर

 रही है  ?

 मूल
 at  में

 ।
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 1  गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  हां  ।  2, Yoo  रुपयों  की  एक  रकम

 ण क बाढ़  से  पीड़ित  ऐसे  निधन  किसानों  को  उपदान  सहायता  रूप  में  दी  गई  थी  जिनकी  खड़ी  श्री-फसल

 और  पौधों  का  अधिकांश  भाग  नष्ट  हो  चुका  था  |  इसके  अतिरिक्त  १०  व्यक्तियों  को  १५०  रुपयें

 प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  कृषि  ऋण  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता है
 ।

 कमलपुर  के  सरकारी  कर्मचारी

 श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कमलपुर  उपविभाग  )  के  उन  कर्मचारियों से  पिछले

 PEXG  से  मकान  किराया  देने  के  लिये  कहा  गया  है  जो  सरकारी  मकानों  में  रहा  करते  थे  ;

 an  त्रिपुरा  के  कर्मचारियों  ने  अपनो  कठिनाइयों  का  उल्लेख  करते  हुए  एक  भ्र भ्या वेदन

 सनौर

 यदि  किया  तो  उनकी  क्या  कठिनाइयां  हैं  we  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही

 करनें  का  विचार  कर  रही  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  मंत्री  :  नहीं  ।  ऐसे  निम्न  वेतन  भोगी  सरकारी

 कर्मचारियों  को  जो  बहुत  समय  से  किराया  मुक्त  आवासों  में  रह  रहे  कि  राया-मुक्त  जगह  उस  समय  तक

 के  लिये  देदी  गई  है  जब  तक  वें  उन  आवासों  में  या  ऐसे  ही  या  इससे  निम्न  वर्ग  के  भ्रावासो  में  रहना  चाहते

 ऐसे  कुछ  सरकारी  कर्म  चोरियों  को  भी  किराया-मुक्त  की  रियायत  दी  गई  जिनका  कत्तव्य-पालन

 को  eal  तरह  से  निभाने  के  लिये  कत्तव्य  स्थल  के  पास  रहना  ग्रावश्यक  है  ।  ग्न्य  सरकारी  करमचारियों  के

 मामले  में  यह  रियायत  उस  समय  तक  के  लिये  मान  लो  गई  है  जब  तक  कि  उनका  वेतन  क्रम  नहीं  बदला

 जाता  ।  कानपुर  उपविभाग  के  उन  सरकारी  कर्मचारियों  जिनसे  किराया  वसूल  किया  जाना

 2EUS  से  प्रमाणिक  दर  पर  किराया  निर्धारण  किया  जा  रहा  है  |

 श्र  झ्र गर तला  के  सरकारो  क्वार्टरों  में  रहने  वाले  एक  श्रधघिकारी  ने  त्रिपुरा

 सन  को  उस  तारीख  के  बारे  में  एक  अभ्यावेदन  किया  है  जिससे  किराया  वसूलो  की  नई  व्यवस्था  लागू

 होगी  |  इस  भझ्रभ्यावेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विश्वविद्यालय

 १२२६.  श्री  ह  रा०  नथानी  :  क्या  शिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 १९४७-४८  से  PE UA—UE  तक  केन्द्र  द्वारा  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  पर  कितनी  धन-रानी

 व्यय की  गई

 क्या  इस  अवधि  में  कोई  नये  विश्वविद्यालय  स्थापित  किये  गये  हैं  ;  कौर

 f
 इसी  अवधि  में  छात्रों  तथा  छात्रों  की  संख्या  में  क्रि तनी  वृद्धि  हुई  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  मो ०  :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है  कौर

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ate  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया
 गया  है

 ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ५.  अनुबन्ध

 संख्या
 Lad  |

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 भारतीय  भू-परिमाप  कर्मचारियों  के  लिये  छुट्टी  के  नियम

 1१२२७.  श्री  Mo  कठ  गोपालन  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  भारतीय

 भूपरिमाप  कर्मचारियों  के  विभिन्न  वर्गों  के  लिये  छुट्टी  के  नियम  बतलाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 :  श्रावक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  €०  |

 त्रिपुरा  में  हाई  स्कूल  श्रादिम  जाति  बोरिंग  हाऊस

 1१२२८.  श्री  दीदार देव  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  गैर-सरकारी  तौर  पर  कितने  हाई  स्कूल  ख़ादिम  जाति  बोर्डिग  हाउस  चलाये  जा

 यदि  इस  प्रकार  के  हाई  स्कूल  ख़ादिम  जाति  बोरिग  हाउस  को  वार्षिक  सरकारी  सहायता  दी

 जाती  है  तो  वह  कितनी  शर

 क्या  सरकार  त्रिपुरा  के  गेर-सरकारी  सभी  हाई  स्कूल  भ्रादिम  जाति  बोरिग  हाऊस
 अ  ब् ७

 १९५७  में  अपने  हाथों  में  लेने  का  विचार  रखती  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ho  मो०  चार  ।

 एक  भी  नहीं  ।

 यह  बात  wat  उत्पन्न  नहीं हुई  है  ।

 मध्य  प्रदेश  उच्च न्यायालय

 1१२२४.  श्री  कामत  :  क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  उच्च न्यायालय  में  बकाया  काम  का  ढेर

 पड़ा

 क्या  यह  सच  है  कि  PEEVE  झ्र ौर  ReXo  में
 दाखिल  की  गई  द्वितीय  ara  की  कभी  तक

 सुनवाई  नहीं  हुई

 इसका  उपचार  करने  के  लिये  सरकार  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 गह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  से  सरकार के  पास  इस  सम्बन्ध में  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।  किन्तु  बकाया काम  के  श्रांकड़े  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  सभा-पटल  पर  रख  दिये

 जायेंगे  ।

 कमंचारियों  की  तरक्की

 १२३०. श्री  भक्त  ददन :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १८  eyy BH Parana के  अतारांकित  प्रदान  संख्या

 ८७३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १६  geuy as से  ३१  QeUY AH AIC तक  शर  १९५६  में  अरब  तक  इस  बीच  चतुर्थ

 श्रेणी  के  कितने  कर्मचारियों  को  नास  डिवीजन  क्लिक  बनाया  गया  कौर

 दिक्षा  सम्बन्धी  भ्रपेक्षित  wear  at  जाने  पर  ऐसे  कर्मचारियों  को  तरक्की  देने  के  लिये

 कौन  से  विशेष  कदम  उठाये  जां  रहे  हैं  ?

 मूल  wast में  ।
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 ढ
 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  १६-४-५५  से  Re LAU

 १-१-५६  से  ३०-११-५६  तक  क्रमशः ६१  श्र  ३०३  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  दिल्ली

 के  रीजनल  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  काम  दिलाऊ  द्वारा  तृतीय  श्रेणी  में  नियुक्त  किया

 दूसरी  एक्सचेंजों  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों की  सूचना  अभी  हमारे  पास  नहीं  है
 ।

 वह  एकत्रित  करके  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  तृतीय  श्रेणी  में  सीधी  पदोन्नति  का  कोई  नियम  न  होनें
 के

 कारण  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जो  ऊंचे  पदों  के  लिये  शैक्षणिक  योग्यतायें  रखते  हैं  उन्हें  विशेष  स्थिति

 में  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंजो ंमें  रजिस्टर  कराने  के  लिये  नौ  झ्रापत्ति नहीं  )

 सर्टिफिकेट  दिया  जाता है  i  फिर  प्रायरिटी  )  के  आधार पर  तृतीय  श्रेणी  के  लिये

 बारी  से  उन्हें  नामजद  किया  जाता  है  |

 लोक  सहायक  सेना

 १२३१. श्री  भक्त  दोन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री २१  ao 6:  के  भ्रतांरकित प्रदान  संख्या

 १२७४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९५६  से  wa  तक  किन-किन  स्थानों  पर  सहायक  सेनाਂ  के  प्रशिक्षण

 शिविर  संगठित  किये  जा  चुके

 उनमें  से  प्रत्येक  शिविर  में  कितने  युवकों  को  प्रशिक्षण  दिया

 प्रत्येक  शिविर  कितना धन  व्यय

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  में  ate  किन-किन  स्थानों  पर  इस  प्रकार  के  शिविर  लगाये  जाने  वाले

 wiz

 इन  शिविरों  में  प्रशिक्षण-प्राप्त  युवकों  को  किस  प्रकार  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख

 दिया  गया है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  श्रनुइन्ध  संख्या  €  १  |

 भूतपूर्व  श्रीपाद  हिन्द  फौज  के  सेनिक

 १२३२.  श्री  भक्त  दन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  €  १९५४  के  अतारांकित seat  संख्या

 २६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आजाद  हिन्द  फौज  के  कुल  कितने  सैनिकों के  वीरता  तथा  ग्न्य  उल्लेखनीय

 कार्यों
 )  के

 पदकों
 व

 डेकोरेशन
 से

 सम्बन्धित  भत्तों  को  रोकने  के  कुल  कितने  मामले

 सरकार  के  सामने

 उनमे ंसे  कितने  को  वे  भत्ते फिर  से  दिये  जाने  लगे  alex

 उनको  कितनी  धनराशि  मासिक  दी  जाती  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  कोई  नहीं  ।

 कौर  प्रदान  नहीं  उठते  |

 छावनी  ate

 १२३३.  श्री  भक्त  इदत  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  २२  PENE  के  अतारांकित गदर  संख्या

 GLE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लाहौर  कौर  चकराता  के  छावनी  बोर्डों  के  लिये  १९५६-५७  में  विभिन्न  मदों  के

 अधीन  जो  धनराशियां  स्वीकृत
 की

 गई  उन  में  से  कितनी  कितनी  राशि  उन्हें  दी  जा  चुकी  कौर
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 विभिन्न  निर्माण  कार्यों  के  पूरा  करने  में  उन्होंने  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  की  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  तथा  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख
 दिया  गया  जिसमें  यह  दिखलाया  गया है  कि  सन्  १९५६-५७  के  भ्रन्तर्गत  भ्र स्थायी  तौर  पर  स्वीकृत

 धन  में  से  कितना  धन  wa  तक  लाहौर  कौर  चकराता  छावनी  बोर्डों  को  दिया  गया  है  भ्रौर  इन

 छावनी  बोर्डों  ने  विभिन्न  निर्माण  कार्यों  को  पूरा  करने  में  कितनी  प्रगति  की  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,

 अनुबन्ध  संख्या  €२  |

 हिन्दी  अध्यापक

 1१२३४.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों  के  लिये  हिन्दी  भ्रध्यापकों  के  पदों  पर  कुछ  भर्तियां

 यदि  तो  क्या  उक्त  पद  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  संवर्ग  पद  माने  जायेंगे  ;

 क्या  सेवा  की  कुछ  अवधि  के  पश्चात  इन्हें  स्थायी  कर  दिया

 यदि  तो  कितनी  अवधि  के  crate  स्थायी  किये  जायेंगे
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  at

 नही ं।

 नहीं ।  हिन्दी  शिक्षण  की  योजना  विशुद  रूप  से  अस्थायी  है  कौर  ae OS  के  बाद इस

 के  जारी  ted  की  सम्भावना नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 समाचारपत्रों  पर  प्रतिबन्ध

 १२३४.  श्री  कामत :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १३  PEXg  को  गये  तारांकित  संख्या

 १०.०३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  उन  दो  पत्रिकाओं  अथवा  समाचारपत्रों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जिनके  भारत  में  art  पर  प्रतिबन्ध  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री
 :  (१)  एण्ड

 र्व  नामक  पत्रिका  का

 REE  का  अंक  |  यह  श्रोधम्स  )  सेंट  श्रेयांस

 इंगलैंड  द्वारा  मुद्रित  है  ae  इसके  प्रकाशक  हैं  ब्रिटिश  नेपाल  न्यूजपेपर

 वेल्थ  १  न्यू  आक्सफर्ड  लंदन  के  प्रोपराइटरी  |  पत्रिका के  इस  अंक
 में  एफ०

 करार  कराई  द्वारा  लिखित  एवं  चित्रित  एक  लेख है  Pf  खदीजा  मोहम्मद

 की  प्रथम  एवं  पत्ितब्रता  भार्याਂ  |

 (2)  जम्मू  काइमीर  राज्य  के  पाकिस्तान  अधिकृत  भाग  मुजफ्फराबाद  से  प्रकाशित

 समाचारपत्र  काश्मीर  |

 खनिज  सर्वेक्षण

 1१२३६.  श्री  कामत  :  व्या  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  PEYY—UE A में  मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद  कौर  नरसिंहपुर  जिलों  में  प्रकृष्ट

 खनिज  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि
 तो

 उसका  परिणाम  क्या
 है

 ?

 मूल  dat में  ।



 २०  १९५६  लिखित  उत्तर  Iwo 3

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  Ato  श्रीमाली )  :  तथ  1  होशंगाबाद are  नरसिंहपुर

 जिलों  में  भूतत्वीय  जांच  2&¥o  से  आरम्भ  होकर  RENY-NE  तक  जारी रही  है  ।  विभिन्न जांच  बताने

 वाला  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है
 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  83]

 भत पर्व  सेनिक  अफजलगढ़

 १२३७  श्री  भक्त  ददन  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २८  मान  2EUy  के  तारांकित  संख्या

 १५४०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 wage  सैनिक  श्राफ  लगा  में  इस  बीच  क्या  सुधार  किया  गया  कौर

 यह  कालोनी  कब  तक  अच्छी  प्रकार  से  बसाई  जा  सकेगी  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  १९४५६  के  पहचान  १९५६

 के  तरन्त  तक  भूतपूर्व  सैनिकों  के  अफजलगढ़  के  उपनिवेश  में  निम्न  सुधार  किये  गये  हैं

 १३७१  एकड  कमी  को  कृषियोग्य  बनाया  गया  है  प्रौढ़  QXER  एकड़  को  खेती  के  काम  में  लाया

 गया है  ।  48.0  मकान  बसने  वालों  के  ३  मकान  कर्मचारीगण के  एक  पंचायत  एक

 विक्रय  केन्द्र  पौर  एक  भ्रारामघर  बनाया  गया  है  ।  दो  कुयें  पीने  के  पानी  के  तौर  एक  नलकप  बनाया  गया

 है प्र ौर  रामगंगा  नदी से  २०  मील  लम्बी एक  नहर  निकाली गई  है  ।  अ्रफजलगढ़-का लागढ़  ASH  पवकी

 बना  दी  गई  है  कौर  उसके  लगभग  एक  मील  को  मेकेडमाईज़  किया  गया  है  |

 एक  चार-विस्तर  वाला  ग्राहकों  के  लिये  एक  कोपरेटिव  दो  दो

 प्राइमरी  सकल  चाल  कर  दिये  भये  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  उपनिवेश  को  काशीपुर  से  बिजली  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  उसके  चलाने

 के  लिये  १६  मील  लम्बी  लाइन  बिछा  दी  गई  है  ।

 २५५  प्रिक  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बसाया  गया  है  उन्हें  ३५५  जोड़ी  बैल  खेती-बाड़ी के  लिये

 दिये गये  हें  ।

 वर्तमान  भ्रनुमान  के  अनुसार  भ्राता  है  कि  यह  उपनिवेश  १९४५८  बेअन्त  तक  पूर्णरूप  से

 विकसित  हो  जायेगा  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  का  नियतन

 1१२३८.  श्री न०  राबिया  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  कोटा  के  ग्यारह  ग्र धि कारी  मैसूर  राज्य  में  नियत

 किये  यय

 क्या  यह  सच  है  कि  मंसुर  सरकार  द्वारा  केन्द्र  में  ग्रपेक्षित  कोटे  की  प्रतिनियुक्ति  नहीं  की

 शौर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 ग्रह-काय  मंत्रालय  में  मंत्री  at  मैसूर  के  ways  राज्य  के

 सम्बन्ध म  ।

 हां
 ।

 मैसूर  के  भूतपूर्व  राज्य  से  केवल  चार  भ्रमणकारी  भारत  सरकार  की  प्रतिनियुक्ति

 |

 कमी  का  कारण यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  नियोजन  प्रतिनियुक्ति  के  लिये

 श्रावक  योग्यता  सम्पन्न  एवं  वरिष्ठ  अधिकारी  अधिक  संख्या  में  मैसूर  सरकार  नहीं  दे  सकी  थी  ।

 मूल  wast  में
 ।
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 संसार  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  श्र  भारतीय  पुलिस  सेवा  श्रधिकारी

 1१२३८.  श्री  न०  राबिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसूर  राज्य  में  वर्तमान  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ate  भारतीय  पुलिस  सेवा  पदालि

 की  अर

 इनमें  प्रनुसुचित  जातियों  ate  अ्रनुसुचित  झाम-जातियों  के  अ्रधिकारी  कितने  हैं  ?

 गाह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  :  वर्तमान में  मैसूर  की  भारतीय  प्रशासनिक

 पदालि  में  ७५  अधिकारी  कौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  पदालि  में  ३८  अधिकारी  हैं  ।

 अनुसूचित  जाति  संशोधन  १६५६  जारी  करने  के  ष्  की  जानकारी का  संग्रह

 किया  जा  रहा  है  प्रौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विदेशों  में  भारतीय  विद्यार्थी

 श्री  दी०  च०  शर्मा
 1१२४०.  श्री  ह०  रा०  नथुनी

 क्या  दिक्षा  मंत्री  ३  १९४५६  को  पूछे  गये  प्रता  रांकित  प्रदान  संख्या  s€&  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  वर्तमान  में  अ्रमेरिका  र  कनाडा  में  पढ़नेवाले  भारतीय  विद्यार्थियों

 के  बारे  में
 जानकारी

 उसके  बाद  संग्रहीत कर
 ली

 गई

 यदि  तो  विदेशी  सरकारों  और  भारत  सरकार  द्वारा  प्रदत्त  छात्रवृत्तियां  पाने  वाले

 विद्यार्थियों  की  संख्या  कितनी  कौर

 प्रदत्त  की  गई  छात्रवृत्तियों का  स्वरूप  क्या  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato  हां  श्रीमान्  ।  केवल  अमेरिका श्र

 कनाडा से

 विदेशी  सरकारों द्वारा  प्रदत्त  छात्रवृत्तियों की  संख्या  अमेरिका में  ५६  कौर  कनाडा

 में २२  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  प्रदत्त  छात्रवृत्तियों की  संख्या  भ्र मे रिका  में  १३  कौर  कनाडा  में  एक  भी

 नही ं।

 भारत  सरकार  द्वारा  प्रदत्त  छात्रवृत्तियों  में  निर्वहन  शिक्षण

 उपकरण  कौर  अध्ययन  पर्यटन  भत्ता  तथा  मार्ग  व्यय  सम्मिलित  है  जबकि  विदेशी  सरकारों  द्वारा  दी  जाने

 वाली  छात्रवृत्तियों  में  ये  सब  अथवा  इनमें  से  कुछ  बातें  सम्मिलित  हैं
 ।

 होशियारपुर में  कल्याण  विस्तार  परियोजना

 1१२४१. श्री  दी०  चे  फार्मा
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  ३  १९५६  को  पूछे  गये  अतारांकित yet

 संख्या  ३९३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  होशियारपुर  जिले  में  तीन  कल्याण  विस्तार  परियोजना ग्र ों  को  खोले  जाने  के  स्थान

 wa  तक  निश्चित  हो  चुके  atk

 यदि  हो  चुके  हैं  तो  वे  कौन  से  स्थान हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  :  नहीं  ।

 इसका  ही  नहीं  उठता  |

 मल  wast  में
 ।
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 पलिस  द्वारा  छोड़  का  सम्भाला  जाना

 1१२४२
 JS  श्री दी०  चं०  फार्मा

 ह  श्री
 कामत

 कया  गह-कार्य  मंत्री  ११  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  PORE  के
 उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अरब  तक  पुलिस  को  भीड़  सम्भालने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्देश  दिया  गया
 और

 यदि  दिया  गया  तो  वह  क्या  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  कोई  विशेष  निर्देश  जारी  नहीं  किया  गया
 ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 दया  याचक

 श्री  दी०  चे

 थ्री  विभूति  Pains
 1१२४३.

 {

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  98ye A aa aH से  परब  तक  मृत्य  दंडों  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  से  कितनी  दया

 याचिकायें  ae

 उनमें  से  कितने  दोष  सिद्ध  व्यक्तियों  को  माफ  कर  दिया

 कितने  शभ्रावेदनपत्र  wey  भी  विचाराधीन

 दया  याचिकाओं  की  वे  कौन  सी  मुख्य  बातें  हैं  जिन  पर  विद्वेष  ध्यान  दिया  जाता  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  ५३  ।

 किसी  भी  दोषसिद्ध  व्यक्ति  को  क्षमा  नहीं  किया  परन्तु  १३  कैदियों  के  मामलों  में

 मृत्युदण्ड  को  कम  करके  आजीवन  कारावास  में  बदल  दिया  गया  था  ।

 है४  ।

 दया  याचिकाओं  की  सभी  बातों  पर  बहुत  सावधानी  से  विचार  किया  जाता  है
 |

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 1१२४४  श्री दी  ०  चं०  शर्मा  :  कया  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  परिश्रमी  बंगाल

 में  सन  १९४६  में  पारपत्र  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  तक  कितने  पाकिस्तानी  राष्टजनों  को

 जुर्माना  किया  गया  है  ate  कितनों  को  कैद  की  सजा  दी  गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  भ्र ौर  प्राप्त  हो

 जाने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ॥

 राज्यों में  दंगे

 1१२४५.  श्री  दी०  चं०  ऐसा  :  क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १  जनवरी  से

 ३१  १९५६
 तक  केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  राज्य  क्षेत्रों  में  कितने  दंगे  हुए  हैं

 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  नवम्बर  EXE RAR के  पन्त  तक  २१४  दंगे  हुए  हैं  |

 wast में  ।



 IVaR  लिखित  उत्तर  २०  PEXE

 बंदूकों  का  श्रायात

 1१२४६.  श्री
 दी०  च०  हार्स  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 विदेशों  से  बंदूकें  मंगवाई  जाती  ग्रोवर

 यदि  मंगवाई  जाती  तो  वे  किन  देशों  से  मंगवाई  जाती हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन
 मंत्री  :  हां  तू  बहुत  ही  सीमित  मात्रा  में  मंगवाई

 जाती  हैं  ।

 जनहित  के  लिये  यह  जानकारी  देना  ठीक  नहीं  है  ।

 बहुप्रयोजनीय  स्कूल

 1१२४७.  श्री  दी०  Wo  seat  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PEXG-KY  में

 पंजाब  में  बहुप्रयोजनीय  स्कूल  खोलने  के  लिये  कितनी  रकम  रखने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  oor e |  लाख  रुपये  ।

 श्रीमान  कौर  निकोबार  द्वीपों  की  दौ क्षणिक  नीति

 1१२४८.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अ्न्डमान  निकोबार  दीपों  के  लिये  शिक्षा  के  माध्यम  के  सम्बन्ध  में  प्रगति

 शैक्षणिक  नीति  निश्चित  कर  ली

 यदि  निश्चित  कर  ली  तो  उसका  क्या  स्वरूप  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०  शर  इस  मामले  पर  विचार  हो

 रहा है  ।

 पश्चिम  जमाने  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्ध

 1१२४९.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  परिचय  जर्मनी

 से  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  कभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  थ

 दिक्षा  उपमंत्री
 स०  मो०  :

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  [|  देखिये

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ey  |

 डिफेन्स  कालोनी

 श्री  दी  ०  चं०  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  डिफेन्स  कालोनी

 के  विकास  में  कहां  तक  प्रगति  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  ey  |

 दिल्ली  में  श्र-मादक  पेयों  की  बिक्री

 1१२५१.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मद्य निषेध  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दिल्ली  में  श्र-मादक  पेय  तथा  दूध  के  कितने  केन्द्र  खोले

 गये  सार

 इनका  अनुमानित खर्च  क्या  है  ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  ‘att
 :

 मद्यनिषेध  के  एक  रचनात्मक  उपाय  के  रूप

 में  पर-मादक  पेयों  ae  दूध  का  एक  केन्द्र  गोल  बाजार  में  खोला  गया  है
 |

 यह  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नहीं  चलाया  जा  रहा  है  ।

 भारत  में  विदेशी  गेर-सरकारी  निगमित  साथ

 1१२५२.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 १९५५-५६  में  किन  देशों  की  गैर-सरकारी  निगमित  सोथो  ने  भारत  में  कारबार  करना

 शरू  और

 उन्होंने  कारबार  में  कितनी  रकम  लगाई  है  भ्र ौर  वे  कौन-सा  कारबार  कर  रही  हैं  ?

 राजस्व  कौर
 सैनिक

 व्यय  मंत्री
 म०  च०  ऐसे

 गैर-सरकारी

 समवायों  के  सम्बन्ध  में  भारत  को  छोड़  कर  अन्यत्र  निगमित  हैं  किन्तु  जिनका  एक  मुख्य  व्यापार

 केन्द्र  इस  देवा  में  पंजीयकों  से  प्राप्त  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 [
 देखिय  परिशिष्ट  ५,  waxy  संख्या  ge |

 दिल्ली  पुलिस

 सरदार  इकबाल  fag :
 1९२५३.

 सरदार  श्रकरपुरो
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Qeye  में  aa  तक  दिल्ली  राज्य  के  कितने  पुलिस  कर्मचारियों  को  विधि  न्यायालयों  के

 निर्णयों  के  फलस्वरूप  gata  किया  गया  पदावनत  किया  गया  हटा  दिया  गया  है  अथवा  निकाल

 गया  कौर

 इन  निर्णयों  के  खिलाफ  कितनी  अपीलें  की  गई  हैं  कौर  उनका  क्या  निर्णय  gat  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  मुसततील  किये  गये  अधिकारी

 पदावनत किये  गये  अ्रधिकारी

 हटाये गये  अधिकारी

 निकाले  गये  अधिकारी

 दो  ।  दोनों  ही  at et Dat ha we  उच्च  न्यायालय  में  विचाराधीन  हैं  ।

 काल
 कोठरी  दुर्घटना

 1१२५४.  श्री
 गिडवानी

 :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  दिनांक  २९  FEUg  के  हेराल्डਂ  लखनऊ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  पर  ध्यान  दिया  है  कि  कोठरी  के  सम्बन्ध  में  इनसाइक्लोपीडिया  ब्रिटिनका

 के
 वर्णन  के  विरुद्ध  उसके  मुख्य  संपादक

 का  प्रतिवाद  करते  हुए  प्रोफेसर एम  ०  ए०  पूर्वी

 बंगाल  ढाका  ने  एक  विरोधी  पत्र  भेजा  कौर  उस  वर्णन को  उन्होंने

 निर्थक  कहा  कौर  क्या
 सरकार

 को  इस  विषय  पर  प्रो०  एन०  के०

 मध्यकालीन  तथा  आधुनिक  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  मत  की  जानकारी  कौर

 यदि  मालूम  तो  क्या  सकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो ०
 हां

 ।

 नहीं  ।

 aa |  । मूल  wast
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 विदेशी  श्रास्तियां

 1१२५५.  श्री Ho  क्०  बसु  :  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  सालों  में  कितनी  विदेशी  व्यापार  संस्थायें  हिस्सों  कौर  स्टारों  सहित  )

 ऐसी  ग्रास्तियों  में  लगे  हुए  उद्योगों  के  एककों  के  क्या  नाम  हैं  कौर  उनकी  कितनी  संख्या

 इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  रकम  वापिस  की  गई  है  ?

 कौर  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  म०  च०  ौर  सरकार  को  कोई

 देशवासियों  के  हाथ  विदेशी  व्यापार  संस्थाओं  के  बेचे  जाने  के  कारण  जुलाई  १९४५४ से

 जून  a 6  तक  ३८०७३  लाख  रुपयों  की  रकम  वापिस  की  गई  है  ।

 डाकुद्रों का श्रातंक का  श्रातंक

 RQUE  श्री  ख०  चे  सोनिया  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाकिनों  के  aide  वालें  चार  राज्यों  जिनको  केन्द्र  द्वारा  इस  आतंक  को  दूर  करने  के x  fy)  ~
 लिये  सहायता  दी  गई  है  कौर  जिसका  उल्लेख  मंत्रालय  की  PEYY-YE  की  रिपो  के  पृष्ठ

 २१  पर
 किया  गया  स्थिति  में  क्या  सुधार  gar

 क्या  सरकार  डाकिनों  के  आतंक  वाले  इन  राज्यों  से  ठाकुरों  द्वारा  की  गई  हत्यारों

 डर्क तियों  के  बारे  में  कोई  तथ्य  या  ग्रां कड़े  प्राप्त  करती  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  तथा  भूतपूर्व  मध्य

 भारत  ait  विन्ध्य प्रदेश  राज्यों  में  डकैती  की  स्थिति  में  संतोषजनक सुधार  हुमा  है  |

 हां  ।  नियत  समयानुसार  ।

 गवेषणा  कार्य  के  लिये  अनुदान

 १२५७.  श्री ह्०  चं०  सोनिया :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  REXY-NE  की  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  २१  पर  उल्लिखित विविध  गवेषणा

 कार्यों के  लिये  (१)  वैज्ञानिक  (२)  गवेषणा
 कौर  (3)  विश्वविद्यालयों को

 वर्ष  PEYY-NS  के  अलग-ग्रहण  कितनी  राशियों  के  भ्रनुदान  दिये

 वैज्ञानिक  ज्ञान  के  विस्तार  ate  गवेषणा  के  बारे  में  किये  गये  उन  विशेष  कार्यों  का  ब्योरा

 कया  है  जिनके  लिये  अनुदान  दिये  गये
 शौर

 इन  कार्यों  की  प्रगति  की  निगरानी  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  कौर  कौन-कौन

 से  और  कितने  गवेषणा  कार्य  सम्पन्न  हो  चुक  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 से

 जानकारियों से  युक्त  विवरण-पत्र

 संलग्न है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  श्रनुदन्ध
 संख्या  ९७

 |

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 केरल  में  पुलिस  यातना

 1१२५८.  श्री  श्र०  कठ  गोपालन  :
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल ही  में  केरल  राज्य  के  पाठनमथित्ता  पुलिस  जेल  में  तथाकथित

 पुलिस  यातना  की  जांच  की  कौर

 यदि  की  तो  उसका  क्या
 नतीजा  gat !

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 ~  बिन

 दोषारोप  गलत  पाये  गये  हैं  ।

 केरल  में  स्कूल  शिक्षा  की  अन्तिम  परीक्षा  के  केन्द्र

 1१२४६.  श्री  श्र ०  मठ  थामस  :  व्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्कूल  शिक्षा  की  भ्रन्तिम  परीक्षा  लेने  के  लिये  भूतपूर्व  त्रावणकोर  र-कोचीन

 राज्य  के  विद्यमान  केन्द्रों  का  या  तो  उत्सादन  कर  दिया  गया  है  या  उन्हें  ऐसे  केन्द्रों  के  रूप  में  मान्यता  दी

 गई  है  जहां  परीक्षायें हर  तीसरे  वर्ष  sat

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 इस  area  से  किन-किन  केन्द्रों  पर  प्रभाव  पड़ा

 क्या  इस  नयी  कार्यवाही  से  बचत  यदि  at  कितनी ;
 es  as

 द्ग उत्साहित  केन्द्रों  से  नये  केन्द्रों  के  बीच  यहां  पहले  केन्द्रों  के  विद्यार्थी  परीक्षायें

 सामान्यतया  कितनी  दूरी

 क्या  विभाग  ने  यह  देख  लिया  है  कि  नये  केन्द्रों  में  उत्सादित  केन्द्रों  से  ard  वालें  विद्याथियों

 के  लिये  रहने  तंथा  खाने  के  प्रबन्ध  संतोषजनक  ae

 उन  केन्द्रों  में  जहां  १९५७ में  परीक्षायें  नहीं  पहले  कितने  समय  तक  परीक्षा यें

 होती  रही

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  Ato  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या
 1.0  |

 आदिस  जाति  क्षेत्रों  का  मानचित्र

 1१२६०.  श्री  संगण्णा  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  देश  के  ख़ादिम  जाति  क्षेत्र  दिखाने  वाले  एक  मानचित्र  तैयार

 करनें  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  झर

 यदि  तो  इस  समय  यह  मामला  किस  स्थिति  पर  है  ?

 उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  :  विचार  है  कि  राष्ट्रीय एटलस  जो  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  तैयार  की  जानी  है  एक  मानचित्र  बनाया  जाये  जिसमें  मुख्य  ख़ादिम  जातियों =~
 के  aa  दिखायें जायें  ।

 यह  भी  विचार  है  कि  उनके  रहन-सहन  के  उनकी  वेष-भूषा  तथा  रिवाजों  उनकी  मुख्य

 आदतों  के  बारे  में  भी  मानचित्र  में  एक  छोट  मानचित्र  में  जानकारी  दी  जाये  ।

 झांकने  शादी
 एकत्रित

 किये  जा  रहे  हैं  ।
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 मनीपुर  में  गैर-सरकारी  स्कूल
 क्

 1१२६१.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 स्  कूल  कौर
 मनीपुर

 के  पहाड़ी  तथा  मैदानी  क्षेत्रों  में  कितने  गैर-सरकारी

 | ह  उन्हें  पूर्ण  सरकारी स्कूल  बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  ही >  ह  या  करने  का

 विचार  रखती  है  ?

 xs
 ः  परीक्षा  उपमंत्री  Ho  Ato  दास  )  पहाड़ी  क्षेत्र  A  १७७  तथा

 RG  |

 _
 लड़कियों के  एक  हाई  ७५  मिडल  स्कूलों  तथा  १४५०  प्रारम्भिक  स्कूलों  और  १००

 कनिष्ट  बुनियादी  बेसिक  स्कूलों  को  सरकारी  स्कूलों  में  बदलने  का  उपबन्ध

 में  किया  गया  है
 ।

 पंचवर्षीय

 a

 पूनिया  में  श्रायकर  कर्मचारी

 श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 कितने  विभिन्न पूनिया  जिले  में  तथा  उसमें  मिलाये  गये  क्षेत्र  में  आयकर  विभाग  के  वर्मा

 मातहत  कर्मचारी  तथा  निकरीक्षक  करमचारी  काम  कर  रहे

 १९५५-५६  में  उनके  संस्थापन  पर  लगभग  कितनी  व्यय की

 )
 उसी  अवधि  में  जिले  से  वर्ग वार  कितनी  रकम  आयकर  के  रूप  में  वसूल  की

 fi  प
 ~~

 निम्न  कर्मचारी +
 जीव  तथा  श्रसेनिक-व्यय  मंत्रो

 म०  च०  :  पुनिया

 काम कर  रह  ह
 ि

 श्रेणी १  श्रेणी  २  श्रेणी  श्रेणी

 ह

 ey र  पदाधिकारी  अन्य  oe

 नानगजेटिड  कर्मचारी  राज्य  द्न्य  हुए

 रुपये  व्यय  किये  गये  | ay  ~4K  म॑  उनक  संस्थापन  पर  लगभग  ३०,७

 अवधि  में  उस  जिले  से  वर्ग वार  वसूल  की  गई  रकम  इस  प्रकार थी  : उ

 लाख  रुपय  में

 २४,०००  रुपये  से  अधिक  वाले

 oF
 जिन  पर  कर  निर्धारित  ga.

 १०,०००  रुपये से  २५,०००  रुपयें की

 शय  वाले  व्यापारी जिन  पर

 निर्धारित
 रहनुमा  R28

 Y¥,000  से  १०,०००  रुपये  कीः श
 rs)

 वाले
 लोग  जिन  पर  कर  निर्धारि  eal

 रुपये  की  राय  वाले  अरन्य

 लोग  2°00

 वतन  तथा  लाभांश

 वालें  लोग  «रद
 en

 Ha  ७, अल५  में  ।



 २०  PERE  लिखित  उत्तर  2¥ER

 पूरिया  में  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  कमंचारी

 1१२६३.  श्री |: ह  इस्लामुद्दीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 पूनिया  जिला  तथा  उसमें  सम्मिलित किये  गये  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क

 विभाग  के  कितने  कर्मचारी

 PEYV-YY  TAT  PEYY-LE  में  उनके  संस्थापन  पर  कुल
 कितना  व्यय  gay

 कौर

 उक्त  वर्षों में  उस  जिले  से  कितना  उत्पादन-शुल्क  वसूल  किया  गया
 ?

 राजस्व  तथा  श्रसैनिक-व्यय  मंत्री  Ho  च०  से  प्रावव्यक  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ce  |

 चोरी  छिपे  माल  लाना  ले  जाना

 1१२६४.  श्री  इस्लामुद्दीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुरनिया की  सीमा  पर  ce ©  से  श्री  तक  चोरी  छिपे  माल  ले  जाने  वालें  कुल  कितने  लोगों

 को  पकड़ा  गया  तथा  कितनों  का  दोष  सिद्ध  हुमा

 कितने  ऐसे  भ्र परा धी  भारतीय  थे  तथा  कितने

 क्या  उनके  पास  किसी  एक  देश  के  पारपत्र

 उनसे  जुर्माना  के  रूप  में  कितनी  रकम  वसूल
 की  कौर

 उक्त  अवधि  में  उस  सीमा  पर  रोकथाम  करने  वाली  चोकियों  नें  कितनी  कीमत  की  चीजें

 पकड़ीं ?

 राजस्व  तथा  श्रसंनिक-व्यय  मंत्री  म०  Ao  :  १  PEAY  से  ३१

 geUS  के  बीच  पुरनिया  सीमा  के  पार  चोरी  छिपे  माल  ले  जाते  हुए  १५३  व्यक्ति  पकड़े  गये  ।

 इन  सब  व्यक्तियों  पर  विभागीय  कार्यवाही  की  गई  भ्र ौर  उन्हें  दण्ड  दिया  गया  ।  किसी  पर  अभियोग  नहीं

 चलाया  गया  इसलिये  न्यायालय  द्वारा  किसी  व्यक्ति  का  दोष  सिद्ध  नहीं  gar  ।

 तथा  (7). a4 इन  १५३  व्यक्तियों  में
 से  Re  भारतीय  थे  ate  १४  जिनके

 पास  पाकिस्तानी  पारपत्र  थे  ।

 इन व्यक्तियों से  व्यक्तिगत  ज़माने  के  रूप  में  ५१०  रुपये  की  रकम  वसूल  की  गई  |

 (=)  उक्त  अवधि  में  रोकथाम  की  चौकी  ने  ५,८३३  रुपये  की  कीमत  की  चीजें  पकड़ीं  ।

 ख़ादिम  जाति  के  लोगों  हारा  मकान  कर  का  भुगतान

 1१२६५.  श्री  रिशांग  feafart  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को

 पता  है
 कि

 मनीपुर  के  मैदानी  क्षेत्र  में  रहने  वाले  ख़ादिम  जातियों  के  लोग x  न्य

 मकान  का  कर  भी  देते  रहे  हैं  तथा  लगान  भी  देते  रहे  हैं  जबकि  पहाड़ी  क्षेत्र  में  रहने  वाले  fan  जातियों

 के  लोग  केवल  मकान  का  कर  देते  रहे  हैं  तथा  मैदानी  लोग  भूमि  का  लगान  ही  देते

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ौर

 सननणणणााणण  सरकार
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 करना
 चाहती  ?

 मूल  HIST  मे ं।
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 मंत्रालय  में  मंत्री  (sit  :  मकान  का  कर  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  मकानों  के

 सम्बन्ध  में  ग्रामीण  जातियों  के  लोगों  ढारा  दिया  जाता  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  उन  लोगों  द्वारा  कामत  की  जाने

 वाली  भूमि  पर  लगान  नहीं  लिया  जाता
 ।  वे  उन  जमीनों  का  लगान  देते  जो  उनके  पास  घाटी  में  है  कौर

 जिन  पर  वे  करते  हैं  लगान  की  दर  उतनी  ही  होती  है  जितनी  दूसरे  लोगों  से  ली  जाती  है  जो

 कि  मैदानी  क्षेत्र में  रहते  हैं  ।

 और  wet  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 मंत्रालयों  की  पत्रिकायें

 1१२६६.  सरदार लाल  सिंह
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मंत्रालय  तथा  उनके  साथ  संलग्न  दफ्तर  कौन-कौन  सी  पत्रिकायें  निकालते  कौर

 विभिन्न  मंत्रालयों  में  काम  करने  वालें  सहायक

 WAM,  या  उसी  प्रकार  के  पत्रकारिता-सम्बन्धी  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  शिक्षा-सम्बन्धी

 तथा  प्राविधिक  अहंता यें  क्या  अनुभव  कितना  कितने  समय  से  काम  कर  रहे  काम  किस  प्रकार

 का  है  तथा  वर्तमान  वेतन  तथा  वेतन  स्तर  क्या  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  तथा  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  और  यथासमय  में  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मुद्रा

 1१२६७.  श्री  रघुनाथ सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 कि  अफगानिस्तान  के  द्वारा  विदेशों  से  विदेशी  वस्तुयें  खरीदें  जाने  से  भारतीय  मुद्रा  तथा  संसाधन  कम

 हो  रहे  हैं  ?

 राजस्व  शौर  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  म०  चल  :  प्रफगानिस्तान  जो  कि  स्थानान्तरणीय

 लेखा  वर्ग  में  को  भारत  में  हुई  निर्यात  राय  को  उसी  वर्ग  के  किसी  अन्य  देश  को या  डालर  क्षेत्र
 को

 स्थानान्तरण  करने की  वही  सुविधाये ंदी  गई  हैं  जो  उस  वर्ग  के  किसी  wa  देश को  दी  जाती  हैं
 ।

 अफगानिस्तान से  आयात  जिन  पर  कोई  रोक  नहीं  थी  २७,  अक्तूबर  PEUg  से  आयात  व्यापार  नियंत्रण

 विनियमनों के  अधीन  लाये  गये  हैं  ।

 लोक-प्रशासन  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम

 1१२६८.  श्री  मैथ्यू  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 भारत  के  कितने  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  लोक-प्रशासन  का  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम

 बढ़ाने  की  व्यवस्था

 क्या  सरकार  के  पास  उपरिलिखित  विश्वविद्यालयों  से  इस  विषय
 में  एम०  ए०  की  उपाधि

 लेने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  कौर

 | हैच  द  द  OT ग  की  सेवायें  विशेषरूप
 क्या  सरकार  का  कोई  ऐसा

 विभाग  जहां  इस  प्रकार के  oul

 से  लाभदायक  होंगी  ?

 नाद
 न

 नहं  ं  । दिक्षा  उपमंत्री  Ao  मो ०

 और  (7)
 FR7A — ee  sere

 नहीं  डॉल  |

 मूल  wat  में  ।



 २०  १९५६  लिखित  उत्तर  १४९३

 राज्यपाल ~

 1१२६९  श्री  कामत  :  क्या  गह-काय  मंत्री  यह  कृपा  करेंगे  कि

 )  किस  मुख्य  आधार  एक  व्यक्ति  राज्य  के  राज्यपाल  पद  के  लिये  उपयुक्त  समझा

 जाता
 है

 क्या  राज्यपाल  की  नियुक्ति के  मामले  में  राष्ट्रपति  को  भेजी  जाने  वाली  सिफारिशें

 मण्डल  के  निर्णय  पर  आघारित  होती  हैं  ।

 मंत्रालय  में  मंत्री  शर  प्रधान  मंत्री  की  सिफारिश

 पर  राष्ट्रपति  राज्यपालों
 की

 नियुक्ति  करता  है
 ।

 मंत्रिमण्डल  उस  पर  विचार  नहीं  करता  है  परन्तु

 मंत्री  सिफारिश  करते
 समय  अपने  साथियों

 तथा
 सम्बद्ध  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  का  परामर्श  लते  हैं

 ।
 इसकी

 कसौटी  यह  होती  है  कि  वह  व्यक्ति  राज्यपाल-के  कार्यों  को  योग्यता  से  निभा  सके  ।

 त्रिपुरा

 1१२७०.  श्री  दशरथ  देव  :  व्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 अपनी  घरेलू  खपत  के  लिये  इंधन  तथा  न्य  वन  उत्पादों  को  एकत्रित  करने  के  लिये  जनता

 को  भ्र नुम ति  पत्र  जारी  करने  के  सम्बन्ध में  त्रिपुरा  के  वन  कार्यालय के  पदाधिकारियों के  विरुद्ध

 Peuy  से  तक  सरकार  को  कितनी  शिकायतें  की  गयी

 यदि  तो  कितने  मामलों  में  are  सच्चे  पाये

 क्या
 इस

 प्रकार  के  अत्याचार  को  रोकने  के  लिये  wa  तक  कार्यवाही  की  गई  यदि

 ता  कया  ¢

 मंत्रालय  में  मंत्री  एक  |

 आरोपों  की  ott  जांच  हो  रही  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  की  परीक्षा  का  शल्क

 1१२७१.  को  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारतीय

 प्रशासन  सेवी  इरादी  प्रतियोगिता  परिवारों  की  फीस  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 जगह-काय  मंत्रालय  म॑  मंत्री  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस्पात  कारखानों  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन

 श्री  कामत

 डा०  रामा  राव 1१२७२

 ।

 क्या  लोहा  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे ंरेंगे कि  :

 क्या
 भिलाई

 कौर  दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों के  मूल  प्राक्कलनों  का  कुछ  दिन

 qa  पुनरीक्षण किया  गया
 कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  हुए
 ?

 कौर  भ्रसेनिक-व्यय  मंत्री  (sit
 स०  च०  न

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।



 शद ४  लिखित  उत्तर  २०  PENS

 मूल  प्राक्कलन
 ये

 थे  :

 रूरकेला  इस्पात  कारखाना  १२८  करोड़  रुपये

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  ee |  करोड़  रुपये

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  ११५  करोड़  रुपये

 इन  प्राक्कलनों  में  तीन  दो  लौह-भ्रामक  खानों  की  परामर्शदाताओं  को  फ़ीस

 तथा  भारतीय  कौर  विदेशी  विशेषज्ञों  का  व्यय  शामिल  नहीं  है  ।  दुर्गापुर  तथा  रूरकेला  इस्पात  कारखानों

 के
 प्राक्कलनों  में  मुख्य  रूप  से  इसलिये  वृद्धि  हुई  है  कि  जिन  देशों  से  संयंत्र  का  प्रख्यात  किया  गया  है  उन

 देशों  में  श्रम  तथा  सामग्री का  व्यय  बढ़  गया है  तथा  भारत  में  इंजीनियरिंग कार्य  की  लागत  बढ़  रही
 >
 ्  दुर्गापुर  कारखाने  पर  सीमा  शुल्क  शर  आकस्मिक  व्यय  के  अतिरिक्त  १३८  करोड़  रुपये

 तथा  रूरकेला  कारखाने पर  लगभग  १७०  करोड़  रुपये  व्यय  होने  की  है  ।  a  तक  भिलाई  कारखाने

 के  प्राक्कलनों  का  पुनरीक्षण  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  पुनरीक्षण  होने  पर  इस  की  लागत  बढ़ने  का  निदिचत

 कारण  भारत  में  लागतों  का  बढ़ना  होगा  |

 भारतीय  भू-परिमाप  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी

 1१२७३.  श्री  £..* ह  Ho  गोपालन  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यट

 बताने  कृपा  करेंगे  कि  PEKY-4R  में  भारतीय  भ-परिमाप  के  विभिन्न  निदेशालयों  )

 में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारी  स्थायी  बना  दिये  गये  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  इस  जानकारी  का  एक  विवरण  ATT  पर

 रखा  जाता है
 ।

 परिदिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  Qoo]

 त्रिपुरा  में  सहायता  कार्य

 1१२७४.  श्री  ददारथ  देव  :  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  को  अक्तूबर  तथा  PEXG  में  भारी  तूफान  से  पीड़ित  व्यक्तियों

 से  wera  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 क्या  सरकार  को  क्षतिग्रस्त  मकानों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  तक

 क्या  सरकार  क्षति  तथा  हानि
 की

 राशि  की  जांच  करने  का  विचा

 मंत्रालय  में  मंत्री  नहीं  ।  तथा  QEYE

 में  त्रिपुरा  में  कोई  तूफान  नहीं
 था  |

 तौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्मीर  चकती  को
 वसूली

 1१२७४.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 त्रिपुरा  में  चुकतीਂ  के  बकाया  की  वसूली  के  लिये  geX  में  अब  तक  ख़ादिम  जाति

 झूमियों  को  कितने  नोटिस  दिये  गये

 अब  तक  कितने  मामलों  में  इस  बकाया  धनराशि  की  वसूली  हो  चुकी  त्र

 कुल  कितना  घन  बकाया  है  ?

 गृह-कायें  मंत्रालय
 में

 मंत्री  :  @, ROX  ॥

 RAR

 (71)  RX  9५६६  रुपयें
 इ क

 लिली

 मूल  wast  में  ।



 २०  EUs  लिखित  उत्तर  IWRY

 त्रिपुरा  में  कोयले  का  सम् भरण

 1१९७६.  श्र  दीदार  देव  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  में  कोयले के  सम्भरण  के  लिये  केवल  एक  कम्पनी को  श्रनुजप्ति

 दी  गई

 यदि  तो  एक  कम्पनी  को  ऐसा  एकाधिकार  देने  का  क्या  कारण

 इस  ag  कोयलें  के  सम्भरण  की  अनुज्ञप्ति  के  लिये  कितनी  कम्पनियों  श्रद्वा  व्यक्तियों  नें

 भेजा

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा में  कोयले  के  मूल्य  बहुत  अधिक

 क्या  कोयले  के  मूल्य  कम  करने  के  लिये  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  भेजा  गया  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  नहीं  ।  त्रिपुरा  में  कोयले  के  लिये  अ्रनुज्ञप्ति

 की  पद्धति  नहीं  है  ।  कोयले  की  मांग  भ्र गर ताला  तक  सीमित  कोयले  को  खान  से  उठाने  तथा

 टेंडर  द्वारा  प्राप्त  न्यूनतम  दरों  के  ग्रा धार  पर  बेचने  के  लियें  एक  अभिकर्त्ता  नियुक्त  किया  गया

 है  ।  दो  अन्य  सार्थों  को  केन्द्रीय-लोक-निर्माण  विभाग  के  लिये  कोयला  लाने  के  अनुमति  पत्र  दिये  गये  हैं  ।

 त्रिपुरा  चाय  संस्था  को  भी  wert  कोटा  मिलता  है  तथा  वह  अपने  श्रभिकर्त्ता्रों  के  ढारा  उसको  मंगाती

 और  (77)  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 (7)  नही ं।

 (=)

 न्यूनतम  दरों  के  वैंडरों  के  आधार  पर  कोयले  के  मूल्य  निश्चित  किये  जाते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खनिज  निक्षेप

 2 Qo.  श्री  भगत  दर्शन  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 १९५४-५५  ग्र  PEUY-US  के  वित्तीय  वर्षों  में  भू तत्ववेत्ता ओं  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पांच

 cada  जिलों  aia  देहरादून  कौर  टिहरी-गढ़वाल  में  किन-किन

 स्थानों  का  निरीक्षण

 उन  स्थानों  के  खनिज  निक्षेपों  के  बारे  में  भूतत्ववेत्ताओं  ने  किस  ores  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 वकी

 उन
 निक्षेपों  की  खुदाई  इरादी  के  बारे में  क्या  प्रगति  हुई  कौर

 PEXT-UY h alt के  चालू
 वित्तीय

 वर्ष  के  लिये  क्या  कार्यक्रम  तैयार  किया गया  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  से  उपलब्ध  जानकारी  का  विवरण

 पत्र  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०१

 द्वितीय  योजना  में  पूर्व-प्रारम्भिक  शिक्षा

 1१२७८.  श्री  खा  चं०  सोनिया  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  बच्चों  के  लिये

 प्रारम्भिक  शिक्षा
 की  योजना  स्वीकार  की  तौर

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १४६६  लिखित  उत्तर  २०  १९५६

 यदि  तो  उसके  लिये  कितनी  धनराशि  स्वीकार  की  कौर

 अब  तक  राज्यों
 को  कितनी-कितनी  राशि दी  गयी  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (Sto  म०  मो०  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  2oR  |

 पुलिस  मणिपुर

 1१२७६.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :
 क्या  गृह-कार्डे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मनीपुर  के  पुलिस  विभाग  का  पुनर्गठन  अर  विस्तार  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  यह  विस्तार  किस  प्रकार का  तऋर

 मणिपुर  पुलिस  विभाग  में  पदाधिकारियों  के  चुनाव  अथवा  पदोन्नति  के  लिये  क्या

 प्रक्रिया है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  से  मामले
 पर

 विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 अफीम  का  चोरी  छिपे  लाना  ले  जाना

 1१२८०.  को उ०  म०  त्रिवेदी  :  कया  वित्त  मंत्री  २३  १९५४  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १२८१  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध
 में

 यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  १७  9eUY Fl Hed oO AA को  जब्त  ७  मन  ३६  सेर  अफीम  के  लिये  जौरा  के  तस्कर  व्यापारी

 का  अभियोजन  समाप्त  हो  चुका  कौर

 यदि  तो  अभियोग किस  स्थिति  में  है  ?

 कौर  प्सेनिक-व्यय  मंत्री  म०  च०  :  नहीं  ।

 अभियुक्त  के  विरुद्ध  अभियोग  लगाये  गये  थे  तथा  मुकदमा  जिरह  के  लिये  ३

 PUY  तक  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 केरल  राज्य

 1१२८१.  श्री  कामत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रपति  के  शासन  में  केरल  राज्य की  विधान-सभा  के  yay  सदस्यों  को

 प्रशासन  से  भ्रमणी  तरह  सम्बद्ध  करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  at

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 pagers  मंत्रालय
 में

 मंत्री  :  से
 केरल  राज्य  राष्ट्रपति के  प्रशा सना धीन

 है  तथा  उस  राज्य  के  प्रशासन  से  सम्बद्ध  मामलों  के  लिये  भारत  सरकार  संसद्  के  प्रति  उत्तरदायी  है  ।  इस

 लियें  संविधानिक  रूप  से  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  इसके  प्रशासन  से  अन्य  व्यक्तियों  को  सम्बद्ध  किया

 जायें  ॥

 मिल  अंग्रेजी



 २०  EYE  लिखित  उत्तर  Vee

 भूतपूर्व  विन्ध्य  प्रदेश  राज्य  की  सैनिकों  को  पेंशन  और  पदक

 १२८२. श्री  रन दमन  सिंह
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 nae  =
 साझा  कप  शन  तौर  पदक क्या  यह  सच  है  कि  १९४८  में  भूतपूर्व  विन्ध्य  प्रदेश  राज्य  की  से

 सम्बन्धी  नियम  सैनिक  नियमों  से  पु थक  कर  दिये  गये

 यदि  तो  क्या  सेवानिवृत्त  होने  के  समय  भारतीय  राज्य  की  सैनिकों  तथा

 अन्य  यूनिटों  के  लिये  समान  पेंधनें  कौर  पदक  स्वीकृत  किये  गये

 कया  सरकार को  पता है  कि  तीन-चार  वर्षों  तक  पेंशनों  और  पदक  देने  के  बाद  मेनिक  नियम

 लागू  किये  गये  जिनके  परिणामस्वरूप  भारतीय  राज्य  की  सेनाओं  तथा  अन्य  यूनिटों  की  पेंशनों  कौर

 पदकों  के  बीच  अन्तर  पड़

 यदि  तो  क्या  सरकार  विन्ध्य  प्रदेश  के  विलय  के  समय  संविधान  के  MATS  RAT  के

 अधीन  किये  गये  करार  की  दस्तों  को  नहीं  मान  रही

 क्या  सरकार को  भारतीय  राज्य  सेनाओं  की
 यूनिटों  के  अलावा  wea  भूतपूर्व

 सैनिकों
 से

 कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  at

 हां  ।

 विन्ध्य  प्रदेश  के  | हक  राज्य  भाग  बनने  से  पुर्व  भारतीय  राज्य  सेनाओं के  अ्रलावा वे

 जो  राज्य  से  सम्बन्धित  कार्य  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  २६  Exo  को  विन्ध्य  प्रदेश  के

 भाग  राज्य  बनने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  माने  गये
 ।

 इसी  के  अनुसार  विन्ध्य  प्रदेश  के  पेंशन
 तथा

 य्रेचएटी थि  )  नियम  समाप्त  हो  गये  प्रौर  उन  पर  सैनिक  सेवा  नियम  लागू  किये  गय े।

 संविधान का  श्रनच्छेद  RXE  गैर-भारतीय  राज्य  सेना  की  यूनिटों पर  लागू  नहीं  होता
 ।

 हां  ।

 ऊपर  पर  दिये  गये  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गैर  भारतीय  राज्य  सेना  क  कर्मचारियों

 की  वह  प्रार्थना  कि  उन  पर  भूतपूर्व  विन्ध्य  प्रदेश  के  पेंशन  तथा  ग्रैचुएटी  नियम  लागू  किये  स्वीकार

 नहीं  की  जा  सकी  ।

 टाइप  कौ  परीक्षा

 1१२८३.  श्री  भीखा भाई  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १  १९४५६  को  या  उससे  पहलें  नीय  क्त  किये  गये  सभी  लिपिकों

 को  एक  निर्धारित  तिथि  से  पहले  टाइप  की  परीक्षा  पास  कर  लेनी  होगी

 यदि  तो  ऐसे  कितने  व्यक्ति

 उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों  तौर  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के

 oat (4)  aut ae
 भी

 सच  है
 कि

 यदि  उपरोक्त
 भाग

 में  of
 विनीत ा  onl यक्ति  टाइपिंग  परीक्षा

 पास  न  कर  सके  तो  उन्हें  निकाल  दिया  कौर

 यदि  तो  कया  उन्हें  कोई  जैसे  परीक्षा  पास  करने  के  लिये  समय  दी

 जायेंगी  ?
 *

 ला  ——



 ves  लिखित  उत्तर  ग्वार  २०  2eXe

 मंत्रालय  में  मंत्री
 :  ate  हां  ।  सभी  लिपिकों को

 अपनी  नियुक्ति  की  तिथि से  छ ;:  महीने के
 भ्रमर  टाइप  करने  की  एक  झ्रावइ्यक  रफ्तार  प्राप्त  करनी  होती

 है
 जिसके  प्राप्त  न  करने  पर  उनकी  सेवायें  समाप्त की  जा  सक्ती हैं  ।  मंत्रालयों  की  सिफारिशों  पर

 समय  सीमा
 27-92  तक  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 अर  जानकारी  इकट्ठी  की  जायेगी  शौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायगी  ।

 जीवन  बीमा  निगम

 श्री  देवेन्द्र  नाथ  सर्मा  aa  faa  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की

 कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  पूर्वी  खंड  में  गौहाटी  डिवीजन  के  अ्रधीन
 n

 कूल  कितनी  शाखायें  हैं  ?

 जीवन  बीमा  निगम  के  गोहाटी राजस्व  शौर  श्रमिक-व्यय  मंत्री  स०  द - ह ०

 डिवीजन  के  अरघान  ६  शाखायें  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 LVas-H  श्री  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कभी  हाल  में  लीवर  ब्रादर्स  )  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  झपना  नाम

 बदल  कर  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  रखा  है

 उसमें  कितनी  प्रतिशत  श्रंदापूंजी  विदेशियों  की  है  ale  कितनी  भारतीयों  की

 ( Tj \  किन  बातों  के  कारण  सरकार नें  उस  समवाय  को  नाम  बदलने  के  लिये

 want दी

 राजस्व  कौर  झ्सनिक-व्यय  मंत्री  स०  च०  हां

 १  FEY  को  जव  कि  समवाय  ने  अरपना  नाम  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  रखा

 ay  पंजी  विदेशियों की  थी  |  नवम्बर  के  प्रत  में  समवाय  ने  १०  प्रतिशत  पंजी  भारतीय  जनता  को

 बेचने  की  घोषणा  की  ।

 चंकी  सम्बन्धित  समवायों  का
 बदलने

 के
 लिये  श्रावश्यक वैध  औपचारिकताएं

 पुरी  की  गयी  सरकार  के  पासਂ  नाम  बदलने  के  लिये  श्रीमती देने  का  कोई  कारण  नहीं  था  |

 भारत का  राज्य  बक

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 1१२८७.  श्री  कामत

 क्या  भारत  के  राज्य  बैंक  के  गतु  प्रबन्ध-संचालक
 * सितम्बर

 REYES  को

 त्यागपत्र दे  दिया  था
 sagt

 मे वेतन  कौर  उपदान  मंजूर  किया  गया है

 यदि  हां  ,  तो  प्रत्येक  की  कितनी  मात्रा

 क्या  सेवानिवृत्ति वेतन  ate  उपदान  दिया  जाना  लागू  संकल्प  कौर  नियमों  के  अनुरूप

 कौर

 यदि
 हा ं[,  तो  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 —  श्रलैनिक-व्यय
 मंत्री  म०  च०्३  से  दी  एस०  Fo

 की  संकत  है  जो  १  भ्रक्तूबर ्
 PERK
 ५

 en  से  सेवानिवृत्ति  ga  की  छुट्टी
 पर

 हैं
 ।

 उसे
 2,000  रुपये

 sat  में  ।



 २०  PENS  लिखित  उत्तर  VER

 मासिक  सेंवानिवत्ति वेतन  कौर  २००  रुपये  मासिक  महंगाई  भत्ता  मंजर  किया  गया  है  जो  राज्य  बैंक  नियमों

 के  ira  दिया  जा  सकता  है  ।  यह  १५  eure  से  जो  उसकी  सेवानिवत्ति  की  वास्तविक  तिथि  है  उसे

 दिया  जायगा  ।  भारत  के  राज्य  बैंक  झ्र धि नियम  की  धारा  ७  (५)  के  अधीन  केन्द्रीय  संचालक  बोड़ें
 म

 हित  शक्तियों  के  अनुसरण  में  कौर  राज्य  बैंक  के  केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  पारित  संकल्प  तथा  सेवानिवृत्त

 प्रबन्ध  संचालकों  के  सम्बन्ध  में  इंपीरियल  बैंक  प्राण  इंडिया  द्वारा  ग्र पना यी  गयी  प्रथा के  अनुसार  उसे

 लाख  रुपये  का  उपदान  भी  मंजर  किया  गया  है  ea  राशि  पर  सभी  सामान्य  कर  लगेंगे  ॥

 प्रतिरक्षा  कार्यों  के  लिये  टक

 Pass  श्री  कामत  :  व्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है  कि  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  कार्यों  के  लिये  ट्रक  देने  के  लिये  प्रीमियर

 साटोमोबाइल्स

 लिमिटेड  को  PEUY  या  RaXY  में  श्राइन  दिया  था

 यदि  हां  ,  तो  कितनी

 कया  बार्डर  पूरा  किया  गया  था  शर  ट्रक  दी  गयी  थीं

 पक

 क्या  ये  मोटर  गाड़ियां  दोषपूर्ण  पाई  गयीं  उनमें  पुराने
 या

 टांका  लगे  पुरजे
 तौर

 यदि  हां  तो  इस  विषय  में  क्या  |  की  गयी
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )  REYY AT या  gey  में  प्रीमियर  झाटोमोबाइल्स

 बम्बई को  टक  देने  के  लिये  कोई  शभ्रादेश  नहीं  दिया  गया  था  ।

 से  seq  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 इंडियन  हाम  पाइप  लिमिटेड

 [  १२८९.  श्री  कामत  :  व्या  गह-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  समय  पहले  इंडियन  ह्यूम  पाइप  कम्पनी  लिमिटेड के  मामलों  की  कोई  जांच

 की  गयी

 यदि हां  ,  तो  वह  जांच  किस  तरह  की  थी  श्र  जांच  समिति  में  कौन-कौन  थे  ;

 जांच  का  क्या  परिणाम  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?

 मंत्रालय
 में  मंत्री  :  से  इंडियन यम  पाइप

 लिमिटेड

 सम्बन्ध  विशेष  पुलिस  विभाग  ने  गबन  कौर  झूठा  हिसाब-किताब  रखने  शादी  के

 आरोपों  का  अ्रनसंधान  करने  के  लिये  तीन  मामले  दर्ज  किये  थे  ।  शर  दांडिक  कायंवाही के  लिये

 उपलब्ध  साक्ष्य  अपर्याप्त पायी  जाने  पर  अनुसंधान  तब  से  बंद  कर  दिया  गया  है  ।  उपलब्ध  सामग्री

 संयुक्त  पूजी  समवायों  के  बम्बई  अन्य  उचित  कार्यवाही  के  लिये  दे  दी  गयी  है  ।  तीसरे

 मामले  में  ग्रनसन्घान  करीब-करीब  पूरा  हो  चुका  है  उपलब्ध  सामग्री  की  इस  से  परीक्षा  की  जा

 रही  है  कि  दांडिक  भ्र भि योग  कहां तक  संभव  है  ।

 कलकत्ता  बक

 PRR.  श्री  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  wa  कलकत्ता  नैशनल बैंक  लिमिटेड  में  )  इस  स्थिति  में  है  कि  वह

 सन  कग
 को

 पए  दं
 रोक

 मूल  aa  में
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 यदि  तो  कयों  नहीं  ?

 कौर  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  ह: ह  च०
 :

 शौर  भारतीय  समवाय

 १९१३  की  धारा  २३०  के  ata  प्र धि मान्य  ऋणदाताओं  और  बैंकिग  समवाय

 PROS BY ATT YAH की  घारा  ४३क  के  प्रधान  बचत  बैंक  में  जमा  करनेवालों  के  लिये  १००  प्रतिशत  लाभांश  पहले  ही

 घोषित  किया  जा  चुका  है  ।

 साधारण  ऋणदाताओं  के  लिये  १०  प्रतिशत  की  दर  से  पहला  लाभांश  पहले  ही  घोषित  किया  गया

 ।  बक  at  शर  आगे  लाभांश  घोषित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  क्योंकि  oil  पर्याप्त  धन  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  बैंक  की  अधिकतर  इमारतों  की  बिक्री  से  कौर  किरदारों  oof  के  विरुद्ध  डिग्री  कार्यान्वित  करा

 कर  बेक  की  शभ्रास्तियां शीघ्र  प्राप्त  करने  के  लिये  न्यायालय  परिसमापक  ने  कार्यवाही  प्रारम्भ

 आधिक  प्रयास  सम्बन्धी  पदाधिकारियों  को  पदाली

 1१२६१.  श्री  कामत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झ्राथिक  प्रशासन  सम्बन्धी  पदाधिकारियों  की  कोई  पदालि  बनायी  गई

 उसके  लिये  कुल  कितने  पदाधिकारी  चने  गये  कौर

 प्रत्येक  मंत्रालय  के  अलग-अलग  ब  क्या  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  से  भारत  सरकार के  वरिष्ठ

 प्रशासनिक
 पदों  पर  कर्मचारी  रखने की  योजना  की प्रति  सभा-पटल पर  रखी  जाती  है  ।  [  देखिये

 परिदिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०३ |

 योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  संग्रह  प्रभी  तक  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 सरकारो धन  का  गबन

 1१२९२.  श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री १८  PENS Hl Tes TT को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ८३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 विशेष  पुलिस  विभाग  ate  सजगना  एककों  ने  सरकारी  धन  कौर  भंडारों  के

 गबन  के  कुल  कितने  मामलें  १  RENE  से  अब  तक  पकड़ें

 उनमें  से  कितने  मामलों  का  भ्रनुसंघान  किया  गया  भ्र ौर

 क्या  परिणाम हुआ
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  से  १  जलाई से  १०  दिसम्बर

 १£५६  के  सरकारी  धन  श्र  भंडारो ंके  कथित  गबन  के  ५३  मामले  पकड़े  गये  है  ।  केवल

 ७  मामलों  म  प्रनुसंघान  पूरे  हो  चुके  हैं  इनमें  से  २  मामले  भ्र भि योग  के  लिये  भेजें  गये  हं
 और  एक

 मामले  अभियोग  के  लिय  विभागीय  मंजूरी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  एक  मामले  की  सूचना

 सम्बन्धित  विभाग  को  संबन्धित  पदाधिकारी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिये  देदी  गयी  दो  मामलों

 की  काननी  छान-बीन  हो  रही  है  कौर  एक  मामला  साक्ष्य  न  मिलन ेके  कारण  समाप्त  कर  दिया

 गया है  ।
 —  क

 मूल  wat  में
 ।
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 संघ  लोक-सेवा  आयोग  -

 1१२९३.  श्री  कामत  :  क्या  गृह-कायें  मंत्री  ११  १९५६  को  पूर  गये  तारांकित  प्रदान

 संख्या  २,०२६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अधिक  काम  निबटाने  के  लिये  संघ  लोक-सेवा  आयोग  को  पुरी  तरह  सुदृढ़  बनाने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गयी

 क्या  भर्ती  की  प्रक्रिया  सरल  की  गयी  है  या  की  जा  रही  ौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  सदस्यों  के  दो  तौर  पदों  की  मंजूरी  दी  जा

 चुकी  है  ।  इसके  ara
 के

 लिये  निम्न  अतिरिक्त  कर्मचारियों
 के  लिये  इस  वर्ष  में  मंजूरी

 दी  जा  चुकी है

 (  १)  नियमित  श्राघार  पर

 अवर  सचिव

 अनुभाग  पदाधिकारी

 उच्च  श्रेणी  लिपिक

 निम्न  श्रेणी  लिपिक  Qo

 स्टेनो  टाइपिस्ट

 श्रेणी  ४  के  कर्मचारी

 (२)  बकाया  साफ  करने  के  लिये a

 महीने  के  लिय े)

 अनुभाग  पदाधिकारी

 सहायक

 उच्च  श्रेणी  लिपिक

 निम्न  श्रेणी  लिपिक

 श्रेणी  ४  के  कर्मचारी

 (२३)  प्रयोगात्मक  प्राकार  पर

 (६  महीने  के

 कनिष्ठ  गवेषणा  पदाधिकारी

 g

 sug  श्रेणी  लिपिक  श

 श्रेणी  ४  के  कर्मचारी  श

 (*)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  विदाई  val  के  लिये
 :

 उप  सचिव  श

 अवर  सचिव  2

 अनुभाग as  v

 सहायक  R0

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 उच्च  श्रेणी  लिपिक

 निम्न  श्रेणी  लिपिक  २२

 coat  सहायक

 मकैनिकल  अ्रापरेटर्स

 श्राइलिपिक

 स्टेनो टाइपिस्ट  र

 श्रेणी  ४  के  कमेंचारी  gy

 ate  भर्ती  की  प्रक्रिया
 आयोग  अपने  स्वविवेक

 से
 निर्धारित  करता  है

 |
 उसने  यह man  eee

 सूचित  किया  है  कि  प्रक्रिया  सरल  बनाने  कौर  भर्ती  में  शीघ्रता  करने के  छि लये  प्रत्येक  संभव  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ।

 राय-व्यस्क  का  भेद  खल  जाने  का  अभियोग

 1१२४४.  श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  ११  PEXE  के  अ्रतारांकित  wer

 संख्या  PAEY  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि  PEXG—UY  के  ग्राम-व्ययन

 प्रस्तावों का  भेद  खल  जाने  के  अभियोग  में  फंसे  ara  को  दण्ड  देने  के  बारे  में  कौर  प्राग  कितनी  प्रगति
 हई

 है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार )  अभियोग  wat  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  ।

 भारतीय  भ-परिमाप

 [१२९४५  श्री  कामत  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  ११  सितम्बर

 १९५६  के  fa  प्रश्न  संख्या  १५९६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इसके  बारे  में  अब  तक  कोई  निर्णय किया  गया  है  कि  भारतीय  भू-परिमाप
 में

 कितने

 सेनिक  पदाधिकारी  रखे  कौर

 )  यदि  हा ं[,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  तथा  नहीं ।  विषय

 विचाराधीन पिन  ट्रै श
 घिन  है  ।

 मिलाई  का  इस्पात  कारखाना

 1१२९६.  श्री  कामत  :  क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भिलाई  इस्पात  परियोजना  के  लिये  कोई  प्रमुख  चिकित्सा  पदाधिकारी  नियुक्त

 दिया गया

 यदि  तो  इस  प्रकार  नियुक्त  किया  गया व्यक्ति  कौन  है  रोक र  उसकी  क्या  भ्रहेतायें

 शौर

 चुनाव  की  प्रणाली  क्या  थी  /

 राजस्व  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  स०  च०  नहीं  ।

 तथा  ).
 परइ  उत्पन्न  नहीं  होते

 |
 /

 मिल  at  में  ।.
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 रूपकला  इस्पात  कारखाना

 1१२९७.  श्री  कामत :  लोहा  इस्पात  मंत्री  १  १९५६  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ६०४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूरकेला  के  इस्पात  कारखाने  के  लिये  प्रमुख  चिकित्सा  पदाधिकारी

 की  नियुक्ति  oa  कर  दी  गई

 यदि  तो  इस  प्रकार  नियुक्त  किया  गया  व्यक्ति  कौन  है  कौर  उसकी  ग्रह ताय  क्या  हैं

 i हज

 चुनाव  की  प्रणाली  क्या  थी  ?

 तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  ।

 तथा  प्रम  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 सिहोर  में  भूकम्प  के  झटके

 1१२६८.  श्री  कामत  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  बटालिक  गवेषणा  मंत्री  १३  PENG

 के  मत  रोहित  प्रदान  संख्या  EVE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भोपाल  के  सिहोर  में  भूकम्प  के  झटकों  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिये जो

 विशेषज्ञ  वहां  भेजा  गया  था  उसने  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  तौर

 यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :  a  |

 a
 जिस  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया  गया  वह  सभा-पटल  पर  पहिले  ही  रखा  जा  चुका

 ्

 पिछड़े  वर्गों  को  छात्रवृत्तियां

 1१२६६.  डा०  दो०  रामचन्द्र  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 ara  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रो ंसे  छात्रवृत्तियां  प्राप्त  करने  के  लिये  इस  वर्ष

 में  कितने  भ्रावेदन  पत्र  प्राप्त

 उनमें  से  ऐसे  छात्र  कितने  जिन्हें  पहले  से  छात्रवृत्तियां  मिल  रही  भ्र ौर

 इनमें
 से

 मद्रास  राज्य  के  छात्रों  की
 संख्या  कितनी  है  ?

 शिक्षा
 उपमंत्री  Ho  मो०  35,905  |

 तथा  छात्रवृत्तियां  देने  के  लिये  उम्मीदवारों  का  चुनाव  अभी  नहीं  किया  गया  है  ।

 संघ  आयोग  द्वारा  सौखिक  परीक्षा

 1१३००.  सरदार  श्रकरपुरी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 संघ  लोक-सेवा  आयोग  द्वारा  किसी  पद  का  विज्ञापन  करने  कौर  उम्मीदवारों  की  मौखिक

 परीक्षा  लेने में  औसतन  कितना  समय  लगता  है  ;

 avy: TUS  क
 ha

 क्या  यह  सच  है  कि  उम्मीदवारों  को  मौखिक  लिये  श्रत्यधघिक  विलम्ब
 से  च्

 जाता है  ?

 मूल  wast में  ।
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 गृह-कार्य  मंत्रालय
 म

 मंत्री  :  तथा
 प्रत्येक  भर्ती  के  मामले  में  अन्तिम

 रूप  से  faery  करनें  में  लगने  वाला  समय  मांगे  गये  पदों  की  पद  किस  प्रकार  के  कुल  कितने

 लोगों  की  भर्ती  करनी  है  तथा  एक  निश्चित  समय  के  अन्दर  आयोग  के  पास  wea  कितना  निलम्बित

 कार्य  इन  सब  बातों  पर  निर्भर  करता  है  ।  ग्रा योग  से  मांगें  गये  पदों  की  संख्या  प्रौढ़  पद  विद्वेष  के  लिये

 उम्मीदवारों  से  आयोग  को  प्राप्त  होने  वाले  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  सारे  वर्ष  एक  सी  नहीं  रहती  |

 किन्हीं  भी  दो  पदों  की  भर्ती  बिल्कुल  एक  ढंग  से  नहीं  की  जाती  कौर  इस  कारण  प्रत्येक  पद  की  भर्ती  के  लिये

 अ्रायोग  को  गोश्त  काल  न  देने  से  गड़बड़ी  हो  सकती  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  यदि  आयोग

 सबसे  अधिक  पूर्ववतिता देने  का  निश्चय  करता है  तो  मांग  की  जाने  के  लगभग  तीन  मास  के  भीतर ही

 भर्ती  सम्बन्धी कार्य  पुरा  कर  लिया  जाता  बशर्तें पद  अत्यधिक  टेक्निकल  ढंग  के
 न

 हों
 भ्र

 पर्याप्त

 में  उम्मीदवार  उपलब्ध  हों  ।  अन्य  सारे  मामलों  में  जिनमें  ग्रा वेदन  पत्रों  की  जांच  करने  तथा  प्राय  ऐसे  कार्यों

 जिनके  लिये  आयोग  उत्तरदायी  हो  जाता  है  जितना  समय  भ्र नि वाये  रूप  से  लगना  इस  बात  का

 प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  भर्ती  यथा  सम्भव  कम  से  कम  समय  के  भ्रमर  कर  ली  जाये  ।  हाल  ही  में

 आयोग  में  दो  सदस्य  बढ़ा  देने  तथा  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिये  मंजूरी  दे
 दी  गई

 है
 ।

 इससे  ara  यह  की  जाती  है  कि  भर्ती  करने  में  भ्रत्यघिक  शीघ्रता  होने  लगेगी  |

 गंधक

 1१३०१.  श्री  श्न्रा०  च०  जोशी  :
 कया  प्राकृतिक  संसाधन  ौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह
 सच  है  कि  भूतपूर्व  विन्ध्य  प्रदेश  के  शांहडोल  जिल  अथवा  अन्य  जिलों  में  जो  गंधक

 स्पाई  गयी है  उसमें या  तो  सुवा-मालिक  अथवा  जिप्सम  जैसे  पदार्थ  मिले  हुये

 यदि  तो  किस  स्थान  पर  ऐसी  गंधक  का  पता  लगाया  गया

 इसके  लाभप्रद  ढंग  से  निकाले  जाने
 की

 सम्भाव्यतायें  क्या
 कौर

 वहां  से  गंधक  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही  कर
 रही  है  ?

 उपमंत्री  का०  ला०  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा
 रही

 है

 जो  सभा-पटल
 पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 निर्वाचक  नामावलियों

 1१३०२.  श्री  कामत
 :  क्या  विधि  मंत्री  भारत  के  निर्वाचन  arm  क  विधि  मंत्रालय  को

 लिखे  गये  उस  पत्र  के  सम्बन्ध  में  जो  तारांकित  संख्या  ६०  के  उत्तर  में  ७  PERE

 को  सभा-पटल पर  रखा  गया  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्यों  के
 निर्वाचन  पदाधिकारी  विभिन्न

 राजनीतिक  दलों  को  प्रत्येक  निर्वाचन-क्षेत्र  की  भ्रान्ति  रूप  से  प्रकाशित  निर्वाचक  नामावली  कब  तक

 दे  सकेंग े?

 संसद  कार्य  मंत्री  सत्य  नार/यण  :  निर्वाचन  आयोग  नें  राज्यों  के  निर्वाचन

 को  यह  आदेश  दिया है
 कि  जन-प्रतिनिधित्व  नामावलियों  की  तैयारी  )

 १९५६  के  नियम  २४  के  अधीन  निर्वाचन-क्षेत्रों  की  नामावलियां  तैयार  होते  ही  उसकी  प्रकाशित  प्रतियां

 तत्काल  प्रत्येक  मान्यता  प्राप्त  दलों  को  दे  दी  जायें
 ।
 प्रत्येक  राज्य  में  यह  नामावलियां

 कब  उपलब्ध

 हो  यह  बता  सकना  सम्भव  नहीं  है

 |

 tra  अंग्रेजी
 में

 ।



 लिखित  उत्तर  Wyo २०  १६५६

 जीपों का  क्रय

 1१३०२.  श्री  कामत
 :  कया

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 ४  PENS  के

 तारांकित
 प्रश्न  संख्या

 Gor

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  जीपों  की  खरीद  से  सम्बन्धित  प्रतिवादियों  ने  अपनी  सफाई  के  ब्यान  दे  दिये

 |  ख  )  यदि  तो  उसकी  प्रमुख
 विशेषतायें  कया हैं

 ?

 उपमंत्री  मजीठिया )  अभी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 शिकार  खेलने  पर  प्रतिबन्ध

 1१३०४.  श्री  देब  :  कया  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  के  बहुत से
 क्षेत्रों  में  केन्द्रीय सरकार  नें  हाल  ही

 में  वन्य-पशुश्नों  का

 शिकार  खेलने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया है  ;

 वे  विशिष्ट  क्षेत्र  कौन-कौन से  जिनमें  वन्य-पशुश्नों  का  शिकार  करने पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  गया  =a  कौर

 वन्य-पशुतरों  arf  जाति  के  लोगों  की  फसलों  की  रक्षा  करने  के  लिये
 सरकार

 वाही  करने  का  विचार  करती  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय में  मंत्री  :  तथा  भारतीय  वन  अधिनियम  के

 ग्रीन  Pay  में  त्रिपुरा  के  रक्षित  कौर  संरक्षित  वनों  में  शिकार  च्  के  मारने  शौर

 मछली  का  शिकार  करने  का  विनियमन  करने  के  लिये  नियम  बनाये  गये  थे  |
 '

 फसलों  को  हानि  पहुंचाने  वाले  वन्य  पशुओं
 को

 भगाने  के  लिये  वनों  में  न

 टुकड़ियां  तैनात
 की

 गई  हैं
 ।

 जनता  द्वारा  इस  कार्य  के  लिये  बांस  के  राकेटों  का  प्रयोग  करने  की  जांच

 जा  रही  है  जिसकी  सिफारिश  भारतीय  वन्य-पशु  बोर्ड  ने  की  है  ।

 मूल  was  में  ।
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 के  afar  कार्यवाही

 लोक-सभा

 २०,  PEAR

 लोक-सभा
 ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  meat  महोदय  पीठासीन  हुए |

 प्र
 उ

 भाग  १)

 —a——————§

 १२'०६  *: (५  प
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 मत्स्य  पालन

 के  विनियमन के  भारतीय  श्रमिक  के  बारे  नें  उद्घोषणा

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के सभा-सचिव  Ho  ना०  :  श्री  अनिल  Fo  चन्दा की

 मैं  एस०  कार  को  संख्या  २८७६  दिनांक  २६  १९४५६  की  एक
 प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 हू ंजो  भारतीय  सीमा
 से

 संलग्न  गहरे  समुद्र में  मत्स्य  ग्रहण  तथा  मत्स्य  पालन  के  विनियमन के  भारतीय

 अधिकारों के  बारे  में  है
 ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई

 ।
 देखिये  संख्या  एस-५६४/५६

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  को  कार्यवाही  का  सारांश

 श्री  रघुनाथ  fag  मध्य )  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्ध  समिति  की  चौदहवें  सत्र  के  दौरान  हुई  बैठकों  से  की  कार्यवाही  के

 सारांश  सभा-पटल पर  रखता  हूं ।
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 मैं  राज्य  पुनर्गठन  RENE BY Tee की  धारा

 ४७
 की

 उपधारा  (३)  के
 श्रन्तगंत  संसदीय

 तथा  विधान-सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  परिसीमन  FEUER

 की  एक प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या
 TA-KEE/NE

 ]

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।

 १३६३



 १३६४  याचिका  समिति  २०  aus

 यह  आदेश  गजट  में  कब  निकलेगा  ?

 i

 |

 जट  मे  रधिया  शीघ्र  नि  लेगी  |  इस  मामले  में  सभी  लोगों  की  रुचि

 है
 ।

 इस  कारण  मैं  माननीय  मंत्री  को  सुझाव  दूंगा कि  वे  दिन  ही  इसे  गजट  में  छपवा  कर सदस्यों  के

 लिये  उपलब्ध  कराये ं।

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 अच्छा  श्रीमान्  ।

 ——  ee

 राज्य-सभा से  सन्देश

 :  मुझे  सभा  को  बताना  &  कि  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  निम्न  संदेशा  मिले  हैं

 (१)  कि  लोक-सभा  द्वारा २२  2eyue Ht afd को  पारित  युवक  व्यक्ति

 )  विधेयक  से  राज्य-सभा  १  १७  PEXS  की  बैठक  में  बिना

 किसी  संशोधन  के  सहमत हो  गई  है  |

 |  कि  लोक-सभा  द्वारा  ३०  PERE  को  पारित  लड़कियों  तथा  स्त्रियों  का

 अनैतिक  पण्य  १९  ५६  से  राज्य-सभा  १८  PEXR  की  बैठक

 में  बिना  किसी  संशोधन के  सहमत  हो  गई  है  ।

 (3)  कि  मुझे  राज्य-सभा  द्वारा  १८  PeXg  को  पारित  दिल्ली  निर्माण

 नियंत्रण  )  ae a  की  एक  प्रति
 भेजने  का  झ्रादेशा मिला  है  ।

 (४)  कि  मुझे  राज्य-सभा द्वारा  १८  १९४५६ को  पारित  गन्दी  बस्तियां
 तथा  १९४५६  की  एक  प्रति  भेजने  का  area  मिला  हैं  |

 (५)  कि  मझे  राज्य-सभा  द्वारा  १६  SEXES  को  पारित  दिल्ली  किरायेदार

 सुरक्षा  )  2EXg  की  एक  प्रति  भेजने  कां  आदेश  मिला  है  ।

 ह  क

 दिल्ली (  भवन  निर्माण  नियंत्रण  )  विधेयक  जारी  गन्दी  बस्तियां

 तथा  विधेयक  तथा  दिल्ली  किरायेदार  सुरक्षा  )  विधेयक

 मैं  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  निम्न  विधेयकों  को  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  दिल्ली  निर्माण  नियंत्रण  )  जारी  रखना  १९५६  ।

 (२)  गन्दी  बस्तियां  तथा  PEXK  |

 (३)  दिल्ली  किरायेदार  सुरक्षा  )  १९४५६  ।

 याचिका  समिति

 बारहवाँ  प्रतिवेदन

 श्राप  सूबा  राव  )  में  याचिका  समिति  का  ग्यारहवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता  हूं  ।

 पाल  wast  में  ।



 २०  EUG  बुद्ध  जयन्ती  के  बारे  में  वक्तव्य  १२६४

 area  मंत्रियों  की  ate  से  प्रश्नों के  उत्तर  देने  की  प्रक्रिया

 महोदय  :  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  संसद  कार्य  मंत्री  एक  बात  पर  ध्यान  दें  ।  यदि  प्रश्नों

 का  उत्तर कोई  अन्य  '  मंत्री  या  उपमंत्री  दें  तो  सम्बद्ध  मंत्री  प्रत्यक्ष  को  पहले  सूचना  दें  दें  कि  उन्होंने  श्रमिक
 मंत्री  को  अ्रधिकृत  किया है  ।  इससे  भ्रासानी  रहेगी  ।

 बुद्ध  जयन्ती  के  बारे  में  वक्तव्य

 दिक्षा  उपमंत्री  स  सो ०  :  श्री  राम  नगीना  fas  so  १९५६  के  स्थगन
 ब

 प्रस्ताव  के  बारे  में  जो  बुद्ध  जयन्ती  वाराणसी  का  महाबोधि  संस्था  द्वारा  बहिष्कार  करने  के  बार

 में  2 = > a  ने  कौर  जांच  कराई  है  ।  जिला  मजिस्ट्रेट  वाराणसी  से  प्राप्त  प्रतिवेदन  सभा-पटल पर  रख

 दिया गया  [  देखिये  परिदिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  १०४  ।  संक्षेप  से  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बुद्ध

 जयन्ती  समिति  नाम  की  कोई  समिति  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  विभागीय  पदाधिकारी  वाराणसी

 डिवीजन  के  भ्रायुक्त  की  अध्यक्षता  में  प्रति  मास  यह  जरूर  विचार  करत  हैं  कि  उस  अवधि  में  काम  में

 कितनी  प्रगति  हुई  है भ्र ौर  यह  भी  देखत ेहैं  कि  सारनाथ  कराने  वाले  यात्रियों  की  सुविधा  के  क्या  प्रबन्ध

 हुए  हैं  ।  महाबोधि  संस्था  का  सचिव  भी  इस  बैठक  में  बुला  लिया  जाता  है  कौर  लगभग  वह  सभी

 बैठकों में  उपस्थित  था  ।  केवल दो  या  तीन  बैठकों में  वह  नहीं  सराया  और  न  ही  वह  B-VR- VENT  की

 हुई  afar  बैठक  में  उपस्थित  था  ।  हमें  कोई  पता  नही ंहै  कि  महाबोधि  संस्था  के  Feral  ने  इसका

 बहिष्कार  कर  दिया  हमारे  पास  महाबोधी  संस्था  के  सचिव  की  कौर  से  कोई  ज़बानी  या  लिखित

 जानकारी  नहीं  भाई  कि  वह  किसी  विशेष  बात  के
 कारण  में  नहीं  जा  रहा  |

 १७,  १८  तथा  १९  १९५६  महाबोधि  संस्था  ने  जो  उत्सव  किया  था  उसमें  सरकार

 का  कोई  हाथ  नहीं  था  |  महाबोधि  संस्था  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  सहयोग  नहीं  मांगा  किन्तु  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  के  पदाधिकारियों  ने  तीनों  दिन  उत्सव  में  भाग  लिया  र  जैसे-जैसे  महाबोधि  संस्था  के

 सचिव  ने  उन्हें  कहा  वैसे  ही  उन्होंने प्रबन्ध  किय े।

 हाल  ही  में  महाबोधि  संस्था  ने  मुलगंढ  कुटी  बिहार  के  बाहर  ग्रासागन में  श्री  अंगरक्षक  धर्म  पाल की

 एक  मूर्ति  लगाई  है  ।  उस  विशेष  स्थान  पर  वह  मूर्ति  अ्रच्छी  नहीं  प्रगत  कौर  भवन  के  सौंदर्य  को  कम  करती

 है--इस  कारण  एक  बार  महावोधी  संस्था  के  सचिव  को  अ्रनौपचारिक  रूप  से  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि

 मूर्ति को  किसी  अन्य  उपयुक्त  स्थान
 पर

 लगाना  चाहिये  प्रो  इस  सुझाव पर  उस  समय  उन्होंने कोई  आपत्ति

 नहीं  की  ।  विभागीय  पदाधिकारियों  की  बैठक  में  यह  निर्णय  कभी  नहीं  किया  गया  कि  संस्था  की  इच्छा

 के  बिना  मूर्ति को  वहां  से  हटाया  जाये  यह  खबर  कि  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  कर  रही  है  कौर

 भिक्षुओं से  बुरा  व्यवहार  कर  रही  बिल्कुल  गलत है

 यह  आरोप
 भी

 गलत  है  कि  कालेज  के  भवन  को  बौद्ध  कलां  प्रदर्शनी  के  लिये  लिया  जा  रहा  है

 श्री  कामत
 )

 :  श्रीमान  उस  दिन  आपने  यह  हिदायत  दी  थी  कि  एक  सप्ताह  के
 अन्दर-अन्दर  माननीय  मंत्री  वक्तव्य  दें  ।  हम  सब  लोग  यही
 माननीय  मंत्री  यह  बतायें कि  उन्होंने

 है ंकि
 आपके  निदेशों  पालन  हो  ।

 पटल
 पर  पत्र  रखने में  क्यों  एक  सप्ताह से  अधिक  समय

 लिया  उन्होंने १२  दिन  लगाये हैं

 7
 प्रध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  मंत्री

 ने  कुछ  समय
 कौर  मांगा

 था
 कौर

 मैंने
 उन्हें  ग्र नुम ति

 भ्रंग्रेजी  में  ।



 १३६६  संघ  उत्पादन  शुल्क  २०  Pas

 संशोधन  विधेयक

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 सैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 काय  मंत्री  सत्य  नारायण
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 की  यह  सभा  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  सैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  जो  १९  PEXG

 को  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  1.0

 श्री  रामचन्द्र रेड्डी
 :

 क्या  बैंकिग  समवाय  )  विधेयक  इसी  सत्र में
 लिया

 जायेगा  ?

 श्री  सत्य  नारायण  fag  :  यह  राज  ही  कार्य  समाप्त  होने  के  बाद  लिया  जायेगा  ।

 श्री  क०  क०  बसु  :
 क्या  प्रैस  परिषद्  विधेयक  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप

 में  नहीं  लिया  जायेगा  ।

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 संसद  को  इसके  बारे  में  पता  है  |

 श्रिध्यक्ष महोदय : प्रइन यह है : महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  सैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  जो  १६  PeUg  को

 सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 |

 संध  उत्पादन  शुल्क  )
 संशोधन  विधेयक

 महोदय  :  सभा  at  संघ  उत्पादन  शुल्क  संशोधन  विधेयक  सम्बन्धी  विचार

 प्रस्ताव पर  चर्चा  करेगी  ॥

 fat ०  प०  नायर  :  कल  मैं  यह  बता  रहा  था  कि  वित्त  आयोग की  अ्रस्थायी

 सिफारिशों से  किस  प्रकार  विभिन्न  राज्यों  से  न्याय  नहीं  होता  ।  मैंने  at  राज्य  के  बारे  में  कल  कुछ

 mine  दिये थे  जिनसे  स्पष्ट  था  कि  उन्होंने  सारी  बातों  पर  विचार  नहीं  किया  ।  कुल  रकम  १८२  करोड़

 रुपये  बांटी  जायेगी ।  यदि  १  प्रतिशत  भी  बढ़े  तो  भी  ठीक  मामला  हो  जाये ं।

 यह  ठीक है  कि  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  यह  प्रतिवेदन  अस्थायी  है  किन्तु  मैं  ने  देखा  है  कि
 तथा  ऐसे  प्रतिवेदनों में  बाद  में  कोई  परिवर्तन नहीं  किया  जाता  ।  जहां  तक  मेरे  राज्य  का  सम्बन्ध है  उस

 बारे  में  यह  बड़ी  गम्भीर  बात  है  ।  संघीय  वित्त  एकीकरण  के  बाद  जो  राजस्व  पहले  हमारे  राज्य  के

 पास
 थे  वे  rq  नहीं  हैं  ।  ट्रावनकोर राज्य  नियम  पुस्तिका  के  अ्रनुसार  तीस  वर्ष  पूर्व  प्रति  व्यक्ति

 व्यापार  ५३  रुपये तक  का  था  किन्तु  जब  केवल  ३०  रुपये  तक  है  ।  यह  भी  बात  नहीं  थी  fe  हमारी  रियासत

 भारत  सरकार  से  पृथक  उत्पादन  शुल्क  लगाती  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  समझौता  gat  था
 ।  इसलिये

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है
 कि

 हमारे  राज्य  में  उत्पादन  शुल्क  की  दरें  बहुत  श्रमिक  थीं

 हाल  ही  में  हमारे  राज्य  ने  सब  से  पहल  भूमि  कर  लगाया  है  ।  यह  इस  कारण  किया  गया  हैं  कयों

 कि  दूसरे  संसाधन  घाटा  पुरा  करने  क  लिये  काफ़ी  नहीं  थे  ।

 उन  सिफारिशों  से  मेरे  राज्य  स  न्याय  नहीं  हु  ।  चार  राज्यों  को  पटसन  के  बदले  हिस्सा  दिया

 गया है
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि
 पटसन

 पर  बहुत
 कम  निर्यात

 शुल्क  लगाया  जाता  है
 ।

 किन्तु  एक  वस्तु

 प्रय  में  ।



 रै३६७ २०  PENG  संघ  उत्पादन  शुल्क  )

 जिससे  राजस्व  पहले  राज्य  सरकार  को  मिलता  था  उसका  राजस्व  भारत  सरकार लेती  है  ।  कांली

 fara
 का

 निर्यात  शुल्क
 EYE  में  १३६  लाख  रुपये  था  PEYY—¥E  में  १५१  लाख  रुपये

 ।

 कुमारी  एनी  मैंडरिन  )  मेरा एक  औचित्य  wet हैं  ।  यहां  वित्तीय  मामलों  को

 कौन  सुन  रहा  है
 ?

 माननीय  सदस्य  :  श्री  गुह  हैं  ।

 श्री  पुन्नू  :  वह  छपे  बैठे हैं
 ।

 श्री वें०  प०  नायर :  में  यह  कह  रहा  था  कि  यद्यपि  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  लाखों

 रुपये  का
 कर

 उगाह  कर  केन्द्र  को  दे  देती  है  किन्तु  निर्यात  राजस्व
 के

 बदले
 में

 कुछ  नहीं  मिलता  अपितु
 VY  लाख  रुपये  के  बदले  हमें  केवल  ४१  लाख  रुपये  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 इस  प्रतिशतता  को  बढ़ाने  के  लिये  हमारा  जो  दावा  है  वह  बिल्कुल  उचित  हैं  क्योंकि  प्राकार  विदित

 ही  हैकि  केरल  राज्य  के  समक्ष कई  समस्यायें  हैं प्र  केन्द्र का  योगदान  होना  चाहिये

 मैंने  प्रतिवेदन  को  पढ़ा है  कौर  मेरा  ख्याल  है  वह  किसी  सम न्याय  विचार  पर  आधारित  नहीं

 जिन  चीज़ों  का  मैंने  उल्लेख  किया हैं  उनकी  निकासी  के  बारे  में  प्रत्येक  राज्य  के  ग्राउंड  तो  मुझे

 नहीं  मिल  सके  किन्तु में  यह  देखता हूं  कि  पंजाब  को  ४६  प्रतिशत  राशि प्राप्त होती  है  ।  जिन  मदों  पर

 यह  प्र ति द्य तता  दी  जायेगी  वे  तम्बाकू  ,  वनस्पति-जन्म  वस्तुएं  कौर  दियासलाई  हैं  ।  श्रीमान्  श्राप  जानते

 होंगे  कि
 ४०

 प्र ताकत  से  अधिक  पंजाबियों  के  लिये  तम्बाक  निषिद्ध  है  |

 0.1  ठेक  चन्द  )  क्यो ं?

 महोदय  :  वह  कहते  हैं  कि  पंजाबी  धुम्रपान  नहीं  करते  ।

 जानते  ही  हैं  कि  पंजाब  में  काफी  लोग  धूम्रपान  नहीं  करते  कौर  वहां  वनस्पति  तेल  का  प्रयोग

 भी  बहुत  कम  होता  हैं  ।  धूम्रपान  कम  होने  के  कारण  माचिस  की  खपत  भी  वहां  कम  है  ।  यदि इन  बातों

 को  देखते  हुए  विचार  किया  जाये  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारा  दावा  पंजाब  से  भ्रमित  है  ।  इसलिये

 वितरण  के  बारे  में  केवल  प्रति  व्यक्ति  उपभोग  पर  ही  नहीं  प्रपितु  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिये ।

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  भ्रनुरोध हे  कि  वह  इस  प्रश्न पर  विचार  करें  ।  केरल  के  समक्ष  कई

 समस्यायें हैं  प्रौढ़  उसमें  मलाबार  जसा  भ्र विकसित  जिला  जोड़  दिया  गया  हे  प्रौढ़  केन्द्रीय  राज्य

 को  निर्यात  तथा  अरन्य  करों  के  रूप  में  प्राप्त  होने  वाली  सभी  संभव  राशि  देती रही  है  ।  माननीय  मंत्री से
 मेरा

 विनम्र  अनुरोध  हैं  कि  वह  इन  सब  बातों  पर  विचार  करके  केरल  राज्य  को  यथासंभव  प्रतीक
 प्रतिशत  राशि  प्रदान  करें  ।

 मैं  उनसे  यह  अनुरोध  भी  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिज्ञा  करें  ।

 prea  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिये  केवल ४५  मिनट  बचें  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  कितना

 समय  लगता
 ?

 कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  चल  :  मेरे  लिये  दस  मिनट का  समय  पर्याप्त

 होगा  ।

 महोदय
 :

 खंडों  पर
 भी

 चर्चा  होगी किन्तु  मेरा  खयाल
 है  कि

 कोई
 संशोधन  नहीं मैं  देखता  हूं कि  वाद-विवाद  में  दो-तीन  सदस्य  ही  भाग  लेना  चाहते  हैं  ।  प्रत्येक  सदस्य  दस  से  लेकर

 पन्द्रह  मिनट  तक
 ate  परता

 मूल  अंग्रेजी  मे ंं
 १.  Per  Capita  Cons  umption
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 संशोधन  विधेयक

 श्री  स०  थामस
 )  मैं  यह  स्वीकार करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  श्री  वे ं०

 प०  नायर ने  जो  तक  प्रस्तुत  उन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  किन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि  किसी
 राज्य-विशिष्ट के  अधिकार  शारिवा  उनकी  समस्याओं  के  बारे  में  कहने  के  लिये  यह  उचित  wat  नहीं  है  ।

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २७५  के  अ्रनुसार  संसद्  को  राज्यों  को  भारत  की  संचित  निधिਂ  से  सहायक

 अ्रनुदान के  रूप  में  दी  जाने  वाली  राशि  नियत  करनी  होती  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  कोई

 विधान  पारित  करने  पर  सरकार  की  स्थिति  क्या  होगी  कौर  इस  प्रकार  का  कोई  विधान  प्रस्तुत

 करने का  सरकार  का  इरादा नहीं  हैं  ?

 मेँ  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  प्राय-कर  के  विभाजन  के  बारे  में  वित्त  आयोग  की  जो  अन्तरिम

 सिफारिशों  हैं  उनके  बारे  में  सरकार  क्या  करने  वाली है  ?

 श्री  त्र०  To  नायर  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया कि  केरल  को  केवल  ४१  लाख  रुपये  का  अनुदान

 प्राप्त  ह ैजबकि  पहले  के  वित्त  aaa  vy  लाख  रुपये  देने  की  सिफारिश की  थी  ।  मेरा  ख्याल  है

 कि  उनके  ध्यान में  यह  बात  नहीं झाई  कि  ४१  लाख  रुपये  के  अनुदान  के  बावजूद भी  केरल  की  यथापूर्व

 स्थिति *  में  कोई  अ्रन्तर  नहीं  पाया  है  ।  इसका  कारण  यह  हैं  कि  पहले  जो अनुदान  दिया  गया था  वह

 न्नावनकोर-कोचीन राज्य के लिये कोचीन  राज्य  के  लिये  कौर  श्री  इस  राज्य  के  कुछ  भाग  को  मद्रास में  मिला  दिया

 गया  है
 |  ४५  लाख  रुपये  के  इस  अनुदान  से  कुछ  भाग  मद्रास राज्य

 को  प्राप्त  होना  चाहिये  t

 संविधान के  अनुच्छेद  २७४५ के  प्रधान  मद्रास  को  कोई  अनुदान  प्रदत्त न  था  प्रौढ़  इस  कारण  केरल

 राज्य  हाल  में  उसमें  मिलाये  गये  भाग  के  लिये  कोई  अनुदान  प्राप्त  करने  का  अधिकार नहीं  है  !

 मैं  राशा  करता हूं  कि  भ्रनुच्छेद  ROX H WAT के  प्रधान  भ्रान्ति  सिफारिश  करते  समय  वित्त  आयोग इन  बातों

 qt  विचार  करेंगा

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  अनुच्छेद  २७२  के  अधीन

 हैं  तथा  इस  श्रनुछंद के  भ्रमित  संघ  द्वारा  जो  कर  उद्गृहीत  कौर  संगृहीत किये  जाते  हैं  उनके  राज्यों
 के  बीच  वितरित  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  समय  स्थिति  यह  हैं  कि  केवल

 वनस्पति
 तेल  ae  तम्बाकू से  प्राप्त  होने  वाले  उत्पादन  शुल्क  की  राशि  ४०  प्रतिशत  भाग  ही

 राज्यों  के  बीच  वितरित  किया  जाता  है  ale  वह  भी  जन-संख्या  के  आधार  पर  ।  सरकार  ने  कवल  इन

 तीन  दस्तूरों को  ही  क्यों  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  ।  इस  अनुच्छेद  के  अधीन  कोई
 २२

 या  २३

 वस्तुएं  कराती  हैं  मैं  इस  बात  पर  ज़ोर  देता  हूं  कि  राज्यों को  दी  जाने  वाली  राशि  केवल  उक्त  तीन

 वस्तुओं से प्राप्त उत्पादन से  प्राप्त  उत्पादन  शुल्क  तक  ही  सीमित न  रहे  ।

 जहां  तक  योजना  कौर  राज्यों  का  सम्बन्ध  राज्यों को  केन्द्र  द्वारा  कई प्रकार  की  सहायता  दी

 जाती  हैं  ।  राज्य ों  का  ऐसी  सहायता  पर  निर्भर  रहना  ठीक  नहीं  है  अ्रौर  उन्हें  संभव

 प्रत्येक  वर्ष  किये  गये  विशिष्ट  orca  पर  निर्भर  रहना  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  पर  ज़ोर  देना  चाहता हूं
 कि  राज्यों

 के  लिये  प्राय  का  निश्चित  साधन  होना  चाहिये  कौर  यदि  सभी  वस्तुप्नों  पर
 लगाये  गये

 उत्पादन-शुल्क  से  प्राप्त  राशि का  ४०  प्रतिशत  भाग  राज्यों  के  बीच  वितरित  किया  जाये
 तो

 वे  किसी

 हद  तक  स्वावलम्बी  बन  सकेंग े।

 मैं  एक  शर  बात  की  पोर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करता हूं  ।  उत्पादन-शुल्क  का  केवल Vo
 प्रतिशत  भाग  राज्यों  के  बीच  ग्रावंटित  किया  जा  रहा  है  ।  राय-कर  के  बारे  में  दो  १)

 जनसंख्या
 का  झा घार  ग्रोवर  (2)  संग्रह  का  आघार

 ,
 श्रपनाई  जा  रही  हैं प्र ौर  कई

 राज्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
 १  Consol  dated idated  Bi  nd

 Status  quo.
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 न  विधेयक

 mod  सुझाव  दिये  हैं  ।  मैं इतना  ही  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  को  जो  ४०  प्रतिशत  भाग  दिया

 जाता  है  वह  ६० प्रतिशत  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ताकि  राज्यों  को  श्रावक  संसाधन  प्राप्त  हो  सकें  |

 इन  eal  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |

 कुमारी  एनी  TERA :  भ्रध्यक्ष  मुझे यह  कहना  हे  कि  कन्द  द्वारा  जिस  विहित

 आधार पर  राज्यों को  अ्रनुदान  दिया  जाना  है  वहू  केवल  तम्बाक्  कौर  वनस्पति-जन्म

 वस्तुभ्नों से  प्राप्त  उत्पादन-शुल्क  पर  निर्भर  करता है  प्रौढ़  मैँ  माननीय  मंत्री
 से

 यह  पूछना  चाहती
 हूं  कि  क्या  राय का  यह  व्यापार की  मौजूदा  स्थिति  को  देखते  निश्चित  समझा  जा  सकता
 दू

 ?  केरल  राज्य  को  केवल  ३८६  प्रतिशत  भाग  दिया  जायेगा  wie  मेरा  ख्याल  हैं  कि  यह

 ग्रत्यल्प ह । इस हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैँ  माननीय  मंत्री से  यह  पुछना  चाहती हूं  कि  ant  वर्ष  में  वित्त  के  बारे  में

 केरल  राज्य  की  क्या  स्थिति  है
 ?  मेरा  उनसे  arcs  ह  कि  वह  हमें  केन्द्र  से  राय  का  कोई  उचित  साधन

 उपलब्ध  करा  दें  ताकि  हम  विकास  सम्बन्धी  समस्याओं  का  सामना  झ्रात्मविश्वास  के  साथ  कर  सकें  ।

 श्री  सर  Fo  मतर  )  वित्त  आयोग  ने  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  दिया  है  प्रौढ़  हमारा  गत  भ्रनभव  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  सिफारिशें  बाद  में  अन्तिम  सिफारिशें

 बन  जाती  हैं  ।  राज्यों  के  बीच  उत्पादन  शुल्क  के  वितरण  के  लिये  जनसंख्या  को  आधार  माना  गया  हे  किन्तु

 मेरा  निवेदन  हे  कि  यह  वितरण  प्रत्येक  राज्य  की  सदस्यों को  ध्यान  में  रखते हुए  किया  जाये  ।  जहां  तक
 Qo

 इस  दृष्टिकोण  का  सम्बन्ध  श्राप  यह
 देखेंगे  कि  पश्चिमी  बंगाल कों  भ्रत्यधिक  कठिनाइयों का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  ।  इसलिये  मैँ  यह  सुझाव दे  रहा  हूं कि  जनसंख्या  को  ग्रा घार  मानने  के  स्थान  पर

 नि  जि  पिक
 राज्यों की  सदस्यों  को  अ्राघार  मानकर  राशि  का  वितरण  किया  जाये  इस  प्रकार

 देखेंगे  कि  परिचय  बंगाल  को  अधिक  राशि  दी  जानी  चाहिये  ।  इसीलिये  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  aft

 जो  निश्चित  प्रणाली  है  वह  परिवर्तनशील  होनी  चाहिये  ।  जिस  माननीय  सदस्य  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत

 किया है  वह  पश्चिम  बंगाल  के  निवासी  हैं  कौर  उन्हें  राज्य की  सदस्यों  की  भ्रमणी  जानकारी

 भी  है  ।  इरादा  करता हूं  कि  जो  सुझाव  मैंने  दिय ेहैं  उन  पर  वह  सावधानी  प्रौर  सहानुभूति

 पे  विचार  करेंगे  |

 श्री  साधन  गुप्त  )  :  माननीय  सदस्य  श्री  मैत्र  की  तरह  मैं  भी  यह  निवेदन

 करता हूं  कि  उत्पादन-हल्कू  या  अन्य  करों  के  वितरण  के  लिये  कोई  wey  दृष्टिकोण  अपनाया  जाये  ।

 वितरण  के  भ्राता  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  हे  प्रौढ़  चाहे  जो  भी  वह  ऐसा
 न  हो

 कि  उसमें  प्रावश्यकतानुसार कोई  परिवर्तन  ही  न  किया  जा  सके  |

 प्रत्येक  राज्य  की  अ्रपनी-अ्रपनी  विशिष्ट  समस्यायें  होती  हैं  ौर  जहां  तक  पश्चिमी  बंगाल  का  सम्बन्ध

 मैं  श्री  मंत्र  क्वारा  कही  गई  बातों  का  समथेन  करता  हूं  ।  पश्चिम  बंगाल  के  समक्ष  शिक्षितों  की

 बेकारी प्रौढ़  कृषि-भूमि  स ेप्राप्त  राय का  अभाव  जेसी  समस्यायें  हैं
 ।

 पश्चिमी  बंगाल  घना  बसा हुमा

 हराकर  विभाजन  के  परिणाम  स्वरूप  कृषि  योग्य  भूमि  पर  frit  रहने  वाले  व्यवितयों  की  संख्या  बढ

 गई  है  ।  राज्यों को  उत्पादन  शुल्क  से  प्राप्त  राशि  आवंटित करतें  समय  जनसंख्या पर  नहीं  वरन  उक्त

 समस्याओं  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  था  ।  इसलिये  मेरा
 अनुरोध  है  कि  पश्चिमी  बंगाल

 कोको

 राशि  झ्रावंटित  की  गई है  वह  बढ़ा  दी  जाये ।  यदि
 vo  प्रतिश्त  के  स्थान पर  ६०  प्रतिशत

 वितरित  की  जाये तो  प्रत्येक  राज्य  लाभान्वित  होगा  कौर  देश की  जनता  इन  सदस्यों का  सामना

 पहलें की  प्रिया  अ्रधघिक  भ्रमणी  तरह  से  कर  सकेंगी I

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 संशोधन  विधेयक

 श्री  ब०  कठिन  दास  :
 मैं  इस  दृष्टिकोण का  समर्थन  करता  हूं  कि  परिचित  बंगाल  के  लिये

 जो  झ्रावंटन  किया  गया  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  परिचित  बंगाल  के  लिये  अधिक  निधियों की  आवश्यकता

 क्योंकि  नौ  वर्ष  पहले  विभाजन  के  बाद  इस  राज्य  के  राजकोष  में  लगभग  बिल्कुल  ही  कोई  निधियां

 नहीं  थीं  ।  जब  झ्रायोग  पश्चिम  बंगाल  के  लिये  order  के  प्रदान पर  अन्तिम  विचार  करे  तो  इस  पर

 पुनर्विचार किया  जाना  चाहिये ं।

 श्री  चं०
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  चर्चा  में  जिन  सदस्यों  ने  भाग  लिया  है  उन्होंने

 बूझ कर  इस  विधेयक  विशेष  के  एक  सीमित  प्रकार  के  विधेयक  होने के  तथ्य  की  उपेक्षा कर  दी  है  |

 वे  भ्रपने-श्रपने  राज्यों की  कौर से  दावे  प्रस्तुत  करने के  लिये  चिन्तित  यह  तो  मैं  समझ  सकता हुं
 यदि वे  सभा-पटल पर  रखें  गये  भ्रन्तर्कालीन प्रतिवेदन  को  तो  उसमें  आयोग ने  निश्चित  रूप

 से  उल्लेख किया  है  कि  उसने  अ्रधिकांश  राज्यों  के  साथ  इस  पर  कोई  भी  चर्चा  नहीं  की  है  ।  उसने

 केवल  तीन  या  चार  राज्यों  के  साथ ही  इस  मामले पर  चर्चा की  कौर  उसने  बार-बार  कहा  है  कि  यह

 केवल एक  भ्रन्तर्कालीन  प्रतिवेदन ही  जिसे  अन्तिम  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  से  सूचक

 नहीं  मान  लेना  चाहिय े।

 राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  कौर  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  का  अधिनियम

 को
 पारित

 करने  राज्यों की  सूची  में  जम्मू
 काश्मीर

 के
 सम्मिलित  हो  जाने  के

 जिससे
 कि

 उस  राज्य  को  भी  इस  शुल्क  का  एक  भ्रंश  आयोग के  लिये  एक  अ्रन्तरकालीन  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करना  आवश्यक  हो  गया था  ।  यह  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  यह  विधेयक

 समूचे  प्रतिवेदन  की कार्यान्वित  के  लिये  नहीं  यह  तो  उसके  केवल  एक  छोटे  से  भाग  को  ही

 frat  करता  केवल  तीन  वस्तुयें  सम्बन्धी  उत्पादन-दुकां  का  अ्रावटन  |

 श्री  वें०  यू ०  नायर  ने  केरल  के  सम्बन्ध  में  कई  बातें  कही  हैं  ।  मुझे  केरल  के  साथ  पूरी  सहानुभूति
 ढ  ७५९... ०५

 लेकिन  साथ ही  मैं  उनसे  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम के  कुछ  उपबन्धों  की  कौर  ध्यान  देने  के  लिये  भी

 कहता  विशेषकर उन  उपबन्धों  की  ate  जिनमें  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  कोई  कमी  पड़ेगी

 तो  केरल  राज्य  की  क्षति  पति  की  जायेगी  ।  इस  afar  की  धारा ७४  (२)  में  यह  व्यवस्था

 की  गई  है  कि  केरल  राज्य  को  राय कर  के  कौर  संघ  उत्पादन  You  सम्बन्धी उसके  वंश  के  दिये
 जाने  के  बाद  २३२३८  लाख  रुपयों  से  जितना  wae  रह  उसका  भुगतान  किया  जायेगा

 |

 यह  उपबन्ध  geYo—Ye  से  लेकर  तीन  वर्षों  तक  सौ  राष्ट्र  मैसूर-तीन
 राज्यों

 के  राजस्व  में  पड़ने  वाली  कमी  की  अदायगी को  भी  स्थायी बना  देता  इसलिये  स्पष्ट  है
 कि

 राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम में  केरल  राज्य  के  बारे  में  यथेष्ट  सावधानी  रखी  गई  पिछले
 पंचाट

 के  केरल का  २६८  प्रतिदिन  कौर  मेरा  विचार  है  कि  उसे  बढ़ा  कर  ३:८६  प्रतिदिन  कर

 दिया  गया  है  ।  वर्तमान  आवंटन  में  कुछ  वृद्धि  की  गई  लेकिन  इस  पर  मैं  समझ  सकता  हूं  केरल

 और  पश्चिम  बंगाल  के  पक्ष में  कई  बातें  कही  जा  सकती

 में  पहले  ही  बता  चुका हूं  कि  इस  आवंटन  करने  की  आवश्यकता  इसीलिये  पड़ी हैं
 कि  राज्यों

 का  पुनर्गठन  किया  गया  है  कौर  आवंटित  की  जाने  वाली  निधियों  में  जम्मू  तथा  काश्मीर
 राज्य  भी

 एक  भागीदार  बन  गया है  ।  इस  श्रन्तरकालीन  प्रतिवेदन  या  राजस्व  के  किसी भी  नये

 की  झ्रावइ्यकता  ही  नहीं  पड़ती  ।

 श्री  थामस  ने  ग्राम-कर  कौर  सहायता  अनुदान  की  व्यवस्था  का  उल्लेख  किया  है  ।  उन्हें  संविधान

 कके
 संगत

 अनुच्छेदों
 को  देखना

 चाहिये
 ।

 उसमें  भ्रनुच्छेद  २७२  के  प्रतिशत  उपबन्धित
 fea  हैं  कि  राय-कर  के

 मूल  क अ्रंग्रेजी में में  ।



 eRe २०  १९५६  संघ
 उत्पादन  शुल्क

 आवंटन के  लिये  राष्ट्रपति  का  aaa ही  पर्याप्त  होगा  और  में  नहीं  समझता  कि  उन्हें  इस  बारे  में  कोई

 चिन्ता  करने  की  आवश्यकता  है  कि  राष्ट्रपति  का  area  समय  पर  जारी  नहीं  होगा  ।  हम  इस  विधेयक

 को  पारित  करने  के  लिये  उत्सुक  जिससे  कि  केन्द्र  ax  विभिन्न  राज्यों  के  राय-व्यस्कों  सम्बन्धी  काम

 तुलनात्मक सरल  बनाया  जा  सके  |  राय-कर  राजस्व  के  भ्रावंटन  के  लिये  भी  आवश्यक  आदेश ठीक  समय

 पर  जारी कर  दिये  यदि  इस  वर्तमान  विधेयक  में  कोई  चीज  छूट  गई
 तो

 संविधान  में

 सहायक  अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  भी  यथेष्ट  व्यवस्था  मौजूद  हैं
 ।

 पति  श्र०  स०  थामस  : अनुच्छेद  २७२  में  कहा  गया  विधि  द्वारा  व्यवस्था

 इत्यादि |  इसका  तत्सम्बन्धी  अ्रधिनियम  कहां  है  ?

 tat श्र०
 चं०

 गुह
 :  अनुच्छेद  २७५  (२)  के

 ऐसा  कोई  अधिनियम  पारित  होने
 के

 समय  तक  संसद का  प्राधिकार  राष्ट्रपति  को  ही  प्राप्त  रहता  है  ।

 परिचित  बंगाल  की  से  कुछ  विशेषकर  जूट  के  बारे  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।  में समझता

 हूं  कि  जूट  के  सम्बन्ध  में  भी  आवंटन  को  ५०  लाख  से  बढ़ा कर  NV  EE  लाख  रूपये  कर  दिया  गया  है  |

 उसमें  लगभग  Rigo  लाख  रुपयों  की  वृद्धि  कर  दी  गई  हैं  ।

 जहां  तक  प्राय  बातों  का  सम्बन्ध  में  समझता  हूं  कि  भ्रच्छा  यही  होगा  किਂ  माननीय  सदस्य

 अपने  सम्बन्धित  राज्यों  से  अपने  दावों  को  वित्त  आ्रायोग  के  सामने  रखने  के  लिये  कहें  ।  उन्हें  यह  नहीं  मान

 बैठना  चाहिये  कि  शभ्रायोग  के  afar  पंचाट  में  केवल  श्रन्तर्कालीन  प्रतिवेदन  को  ही  स्वीकार कर  लिया

 जायेगा  |  आयोग  ने  यह  कम  से  कम  दो  कहा  है  कि  इस  भ्रन्तर्कालीन  प्रतिवेदन  को  अन्तिम

 श्रतिवेदन  के  रूप  का  सूचक  नहीं  मान  लेना  चाहिये  ।

 art हैं  कि  यह  विधेयक  पारित  कर  दिया  जायेगा  ।

 शरीयत
 महोदय  :  प्रदान  यह

 संघ  उत्पादन  शुल्क  १९५३  में
 भ्रम्रेतर  संशोधन  करन  वाले

 x
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २

 धारा  रक की

 महोदय
 :  प्रदान यह  हैँ

 :

 ia
 खण्ड  २  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  २  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १,  अधिनियम  सूत्र  प्र
 शिक्षक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 मूल  ५५  में  ।
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 1]  श्र०  च०  गृह  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 ज

 की  विधेयक  को  पारित  किया  जायें  पै

 महोदय  :  शरन यह ह यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 ee

 प्रादेशिक  परिषद  विधेयक

 मंत्री  alo  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं* :

 कुछ  संघ  प्रदेशों में  प्रादेशिक  परिषदों  की  स्थापना  की  व्यवस्था करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  प

 यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  हुए  झ  बड़ी  प्रसन्नता  हो  रही है  |

 यह  विधेयक  इस  सभा  द्वारा  एक  मोटे  तौर  पर  किये  गये  निर्णयों  को  at  एक  ठोस  तथा  निश्चित

 रूप  तथा  आकार  देना  चाहता  |  |  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  से  सम्बन्धित  चर्चा  के  मेंने  इसकी

 महत्वपूर्ण  बातों  को  बताया  यह  वास्तव  में  पुनर्गठन  की  योजना  का  ही  एक  slayer  अंग हे  ।

 मेंने  ४  सितम्बर  को  कहा  था  कि  दिल्ली  में  एक  निगम  की  स्थापना  की  जायेंगी  और  हिमाचल

 मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  में  प्रादेशिक  परिषदों  की  स्थापना  की  जायेंगी  ।  सामान्यतया  यह  विधेयक

 संसद्  क  सामने  इतना  शीघ्र  प्रस्तुत  नहीं  जाता  ।  इसे  कुछ  समय  पश्चात्  ही  प्रस्तुत

 किया  जाता  हू  ।  मेंने  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  का  ध्यान  और  इन  क्षेत्रों

 से  लोक-सभा  के  लिये  खड़े  होने  वाले  संभावित  उम्मीदवारों  की  सुविचारों  का  ख्याल  इसे  शीघ्र

 ही  तैयार  कराने  प्रो  प्रस्तुत  करने के  लिये  विशेष  प्रयास  किया  तौर  मुझे  we  कि  के

 वर्तमान  सत्र  की  समाप्ति  से  पहले  ही  यह  विधेयक  संविधि-पुस्तक  का  अंग  बन  जायेगा  |

 [  श्री  बमन  पीठासीन  हुए

 इस  विधेयक में  केन्द्रीय  प्रदेशों  के  लिये  बनने  वाली  प्रादेशिक  परिषदों  के  कृत्यों  श्र

 शक्तियों  की  व्यवस्था  की  कई  गई  है  ।  ये  परिषदें  उन  क्षेत्रों  के  महत्वपूर्ण  मामलों के  सम्बन्ध  में
 विचार

 करेंगी  कौर  वहां  की  जनता  के  नित्य-प्रति  के  जीवन  के  साथ  श्रपना  बहुत ही  निकट  सम्पर्क  बनाये

 शौर इसके  ये  परिषदें  उन  क्षेत्रों  से  राज्य-सभा  के  सदस्यों  का  चुनाव  करने
 क  लिये

 वहां  के  निर्वाचक गणों  का  भी  काम  देंगी  ।  हिमाचल  प्रदेश  की  परिषद  में  ४१  सदस्य  विधेयक

 में
 तो

 केवल  ४०  सदस्यों  की  ही  व्यवस्था लेकिन  में  उसे  ४१  कराने के  लिये  एक
 संशोधन  प्रस्तुत

 करूंगा |  हिमाचल  प्रदेश  की  निष्क्रिय  विधान सभा  में  इस  समय  निर्वाचक  क्षेत्रों  की  संख्या  भी  यही

 ह  ad  ४१  है
 ।

 में  चाहता  यह  हूं  कि  वर्तमान  निर्वाचक  क्षेत्र  ही  इन  प्रादेशिक  परिषदों  के  भी  निर्वाचक

 क्षत्र  मान  लिये  जायें
 ।  चूंकि  हिमाचलप्रदेश  में  ४१  निर्वाचन  क्षेत्र  ही  इसलिये  वांछनीय  यही  होगा

 किये
 परिषदें  यथा

 सम्भव  शीघ्रता  से  अपना  काय  आरम्भ  कर  दें  ।  मेरा  विचार  है  कि  हमें यह  संख्या

 ae
 कर

 देनी  चाहिये
 ।  में  एक  नये  ग्रा धार  पर  निर्वाचन  क्षेत्र  का  परिसीमन  करने की  लम्बी

 प्रक्रिया

 पाल  अंग्रेजी  में  ।

 *राष्ट्रपति  की  शिफा रिश  से  seq तुर  किया  गया  |
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 से  बचना
 चाहता  हूं

 ।
 उससे  कार्य

 में  विलम्ब
 होगा पौर

 व्यथ
 में  श्रम  तथा  व्यय  का  श्रिपव्यय  होगा

 ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  सदस्यों की  भी  यही  इच्छा है  ।  मेरी  इच्छा  यह  भ्रम  समझता  कि  इस  सभा

 माननीय  सदस्य  इससे  सहमत  होंगे  कि  लोक-सभा  कौर  प्रादेशिक  परिषदों  दोनों  ही  के  निर्वाचन

 एक  साथ  ही  किये  जायें  ।  वास्तव  में  यही  एक  मुख्य  कारण  है  कि  मेंने  इस  विधेयक  को  इस  अवस्था पर

 इस  सभा  में  प्रस्तुत  कर  देना ही  ठीक  समझा है  |

 अन्य  विधान  भी  औरते  भी  इतने  ही  अ्रविलम्बनीय  लेकिन  मेंने  इन  प्रदेशों  की  जनता

 श्र  नेताओं  की  सुविधा  का  ध्यान  रखकर  इस  विधेयक  को प्राथमिकता  दिलाने का  प्रयास  किया  था

 श्र  इसमें  मुझे  सफलता  मिली  है  ।  मनीपुर  ate  त्रिपुरा  की  परिषदों  में  प्रत्येक  में  २३०  सदस्य  होंगे  ।

 उनको  बालिग  मताधिकार  के  झ्राधार पर  चना  श्र  कुछ  समय  के  बाद वे  अपना  सभापति

 aaa के  लिये  भी  सक्षम हो  जायेंगे  ।  इस  विधेयक  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  चार  सदस्यों  की  नामजदगी

 की  जा  सकती है  ।  यह  कोई  ज अ्रनिवायं  प्रकार की  व्यवस्था  नहीं है  ।  उसमें  सरकार को  केवल  यही

 निदेश हूं  कि  यदि  शभ्रावश्यकता  पड़े ंतो  नामजदगी  की  जा  सकती हैं  ।  हमें  इस  व्यवस्था  का  सहारा

 केवल  अनुचित  जातियों या  अ्रनसचित  आदिम  या  अन्य  अल्प  संख्यक  भागों  को  प्रतिनिधित्व

 दिलाने के  लिये  ही  लेना  पड़ेगा  ।  ये  वही  होंगे  जो  किसी  तरह  इन  परिषदों  में  निर्वाचित  नहीं  हों  पाते

 रोक  जिन्हें  प्रतिनिधित्व  देना  वांछनीय  समझा  यदि इन  परिषदों  में  प्रतिनिधि  बनने  योग्य

 सभी  व्यक्ति  अ्रपने  समुदायों  द्वारा  निर्वाचित  कर  लिये  जाते  तो  हम  कोई  अनावश्यक  नामजदगी

 दीं  करना  चाहते  |

 इन  के  कृत्यों  की  विधेयक  में  परिभाषा  कर  दी  गई  है  ।  उनको  अधिक  प्रदान  की  गई

 प्रौढ़  उनको  कुछ  ऐसे  विषयों  में  कार्यवाही  करने  का  दायित्व  भी  दिया  गया ह  साधारणतया

 जिला  नगर-पालिकाओं  att  यहां  तक  कि  निगमों  के  भी क्षेत्र में  नहीं  जाते  ।  में  इसक  ब्यौरे

 में  नहीं  लेकिन  हमारा  प्रयास  यही  रहा  है  कि  इन  परिषदों  को  कार्य  के  लिये  अधिकतम  क्षेत्र

 रखा  कौर  मुझे  ara  है  कि  जो  भी  इनके  कृत्यों  की  सूची  को  मेरी  इस  बात  की  पुष्ट

 ही  करेगा  ।  इन  परिषदों  को  जो  शक्तियां  प्रदान  की  गई  वे  कई  मायनों  में  ऐसे  स्थानीय  निकायों

 को प्रदान की  जाने  वाली  शक्तियों  से  अधिक  ही  हैं  ।  प्रादेशिक  परिषदें  पंचायतों  का  भी  नियंत्रण  करेंगी  ।

 वे  माध्यमिक  दिक्षा  पर  क़षि  इत्यादि  से  सम्बन्धित  कुछ  we  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 भी  कायें  करेंगी  ।
 मुझे  आशा  हैं  कि  ये  परिषदें  कार्य-कुशलता  के  साथ  कार्यों

 को
 निभायेंगी

 ग्रोवर
 उन्हें

 प्राधिकारियों  से  पूरा-पूरा  सहयोग  कौर  सहायता  मिलती  रहेगी  ।  इसक  जसा  पहले  भी

 कह  चुका हूं  कि  ये  परिषदें  राज्य-सभा  के  सदस्यों  को  चुनने  के  लिये  निर्वाचक  गणों  का
 भी

 कायें  करेंगी
 इन  परिषदों  को  यह  एक  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  कार्य  सौंपा  जा  रहा हू  |  माननीय  सदस्य  जानते  हं
 कि  संसद्  में इन  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  की संख्या  बढ़ा दी  गई  यह  इसीलिये  कि  इन  क्षेत्रों  की  जनता

 क  विचारों  का  इस  सभा  कौर  राज्य-सभा  में  भी  प्रतीक  उपयुक्त  ढंग  से  प्रतिनिधित्व  हो  सके  ।

 म॑  समझता हूं  कि  oe  ate  अधिक  समय  लेना  अनावश्यक है  ।  माननीय  सदस्य  निस्संदेह
 स

 विधान  में  बहुत  भ्रमित रुचि  ले  रहे हैं  ।  में  उनसे  भ्रनुरोध  करता हूं  कि  वें  इसकी  चर्चा  में  ara
 यकता  से  अधिक  समय  न  लगने  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 शी  area  दल
 )  :  कया  परिषद्  के  किन्हीं  नाम-निर्देशित  सदस्यों  को

 _  कें  लिये
 किसी

 अभ्यर्थी  के  निर्वाचन  में  वोट  देने  का  अधिकार  होगा ?

 _  मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 गो०  पत्त  :  ग्रा पने एक संशोधन एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।  में  उसे  स्वीकार  कर लूंगा ।

 सभापति  इस  विधेयक  के  लिये  कुल  तीन  घण्टे  रखे  गये  इसमे ंसे
 अ्राघा

 समय
 तो

 सामान्य  चर्चा के  area समय  चर्चा के  लिये  होना  चाहिये

 श्री  ore  चन्द  :  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  उन  प्रदेशों के  प्रतिनिधियों  को  अधिक

 समय  दिया  जाये

 महोदय  :  साधारणतया  प्रत्येक  सदस्य  को  लगभग  १४  मिनट  का  समय  दिया  जायेगा
 I

 श्री  दशरथ  मैं  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  का  स्वागत  करता
 हूं  क्योंकि यह

 क्षेत्रीय  परिषदों

 में
 स्थानीय  क्षेत्र

 में  काय  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अधिका
 र  प्रत्यायोजित करता  है

 ।  यद्यपि
 ये

 भ्र धि कार

 सीमित से  तो  भी  उनका मैँ  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  उससे  हमारे  लोग  कम  से  कम  एक  कदम तो

 आगे  बढ़  सकेंगे  sa तो  वहां पर  विधान-संभागों  की  स्थापना  की  मांग थी  ।  ये  परिषदें  उनका

 स्थान
 तो  नही ंले  परन्तु  फिर भी  इनसे  कुछ न  कुछ  लाभ  तो  होगा ही  ।  इस  विधेयक

 का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।

 परन्तु  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि
 इस

 विधेयक
 में  कई  त्रुटियां  तथा  लोकतन्त्र  विरोधी

 प्रस्थापना यें भी  और उन्हें  दूर  करना  अत्यावश्यक  है ं|  इसमें  प्रस्थापित  किया  गया  है  कि  इन  परिषदों

 के  प्रथम  सभापति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  नामनिर्देशित  किये  जायेंगे  ।  मैं

 समझ  नहीं  सका  कि  सरकार  उन्हें  नामनिर्देशित कयों  करना  चाहती  है  कौर  परिषद् के  सदस्यों  को

 स्वयं  सभापति  चलने  का  अ्रधिकार  क्यों  नहीं  देती ।  यदि  सरकार  उन्हें  नाम  निर्देशित  करना

 ही  चाहती  है  तो  इसमें  कोई  ऐसी  व्यवस्था  क्यों  नहीं  की  गई  हैं  जिससे  कोई  विद्वेष  स्थिति  उत्पन्न

 हो  जाने  की  भ्र वस् था  में  किसी  सभापति  को  हटाया जा  सके  ।  तो  इससे  हमें  इस  बात की  ग्रा दा काह

 कि  सरकार  चाहती है  कि  उन  नामनिर्देशित  सभापतियों  को  तीन  वर्ष  से  पहले  हटाया न  जाये  ।

 सेरा  सुझाव  है  कि  प्रादेशिक  परिषद्  को  इस  बात  का  अधिकार  दिया  जाये  कि  जब  कोई  विद्वेष  स्थिति

 उत्पन्न हो  जाये तो  उस  समय  वे  सभापति  को  उसके  पद  से  हटा  सके  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  तो

 उससे  लोगों
 के  मन

 में  areas  उत्पन्न  हो  जायेंगी
 ।

 मे  रा  निवेदन  है  कि
 न

 केवल  नाम  निर्देशित
 सभापति

 को  प्रपित  निर्वाचित  सभापति  को  भी  हटा  देने  के  बारे  में  अधिकार  दिये  जायें
 ।  इसीलिये  मैँने

 एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया है  जिसमें  यह  निवेदन  किया  है  कि  प्रादेशिक  परिषद्  को  इस  बात  का

 कार  दिया  जाये  कि  वे  एक  संकल्प  दो  तिहाई  सदस्यों  के  anda  से  सभापति को  हटा  सके

 यह  एक  ग्रत्यन्त  सरल  तथा  प्रजातान्त्रिक  भावना से  पूर्ण  संशोधन है  ।  रा शाह  कि  गृह-काय  मंत्री

 इस  पर  अच्छी  प्रकार से  विचार  करेंगे  |

 इस  विधेयक  में  एक  कौर  भी  त्रुटि  है  कौर  वह  है  का यं पालक  पदाधिकारी  की  नियुक्ति  के
 सम्बन्ध

 में  ।  मुख्य  कार्यपालक  पदाधिकारी  परिषद्  के  सम्मुख  उत्तरदायी  होना  are  उसकी  नियुक्ति

 परिषद्  के  सभापति  के  द्वारा  की  जानी  चाहिये ।  मैं  समझ  नहीं  सका  कि  सरकार  ऐसा  क्यों  चाहती

 हैँ  कि  उसकी  नियुक्ति  प्रशासक  के  द्वारा  की  जाये

 इसमें  एक  ait  त्रुटि  भी  वह  है  परिषद्  के  नाम  निर्देशित  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  ।  मंत्री जी
 ने  बताया हैं

 कि  जब  भी  अनुसूचित  जातियों  अथवा  भ्रनुसूचित  aren  जातियों  के  सदस्य  चुनाव के
 द्वारा  न  चुने जा  तब  उन्हें  नाम  निर्देशित किया  जायेगा ।  परन्तु

 मंत्री  जी
 इस  बात

 को  व्यवस्थित

 रूप  से  उपबन्धित  क्यों  नहीं  कर  देते  एक  व्यवस्थित
 उपबन्ध  रख  देने

 से  लोगों  के  मन  में  कोई

 मूल  अंग्रेजी में  |
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 आशंका  न  रहेगी ।  परन्तु  यह  व्यवस्था  केवल  त्रिपुरा  भ्र  मणिपुर  के  लिये  बनायी  क्योंकि

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  तो  ऐसी  व्यवस्था  पहले  ही  बनाई  जा  चुकी  a  वह  यह  है  कि  अनुसूचित on

 जातियों के  १२  स्थान  सुरक्षित  रखे  जायें  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  मेरा  एक  ae  निवेदन  भी  है  प्रौढ़  वह  यह  कि  इस  विधेयक  में  एक  ऐसी  व्यवस्था

 भी कर  दी  जाये  जिससे  परिषद्  को  भूमि  सुधार  शादी  विधानों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को

 कम से  कम  सिफारिश  करने  का  तो  अधिकार  दिया जा  सके  ।  इस  प्रकार  की  सिफारिश करने  का  शभ्रधिकार

 अवश्य  दिया  ताकि  सरकार  का  ध्यान  महत्वपूर्ण  सदस्यों  की  कौर  आकर्षित  किया जा  सके  ।

 परिषद् के  वित्तों के  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  भूमि  राजस्व का  केवल

 १०  प्रतिशत  ही  परिषद्  को  दिया  जाये  ।  मंत्री  जी  को  ज्ञात  ही  है  कि  त्रिपुरा  कौर  मनीपुर  इतने  पिछड़े

 हुए  क्षेत्र  हैं  कि  उनका  भूमि  राजस्व  बहुत  थोड़ा  होता  गौर  इसलिये  परिषद्  को  दिया  जाने  वाला  यह

 वित्त  बहुत  थोड़ा  शर  उसे  बार-बार  केन्द्रीय  सरकार से  अनुदानों की  मांग  करनी  पड़ेगी  ।

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  परिषद्  के  संसाधनों  को  बढ़ा  दिया  जाये
 |

 जहां तक  क्षेत्रीय  परिषदों को  सौंपे  जाने  के  योग्य  विषयों  का  सम्बन्ध  मैंने  कोई  संशोधन

 प्रस्तुत  किये  मुझे  झाशा  है  कि  गृह-किये  मंत्री  जी  उनकी  पूरा-पूरा  ध्यान  देंगे  ।

 अन्त  में  में  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इन  परिषदों  को  अधिक  वित्त  आवंटित  करे
 ताकि

 वे
 विकास

 कार्यों  को  अच्छी  प्रकार  से  चला  सकें  ।  मुझे  श्राशा  है  कि  मंत्री  जी  मेरे  इन  संशोधनों

 की  पुरा  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  आनन्द  चंद  :
 मैं

 गृह-कायें  मंत्री  के  प्रति  कृतज्ञता  प्रकट  करता हूं  कि  उन्होंने  वर्तमान  संसद्  को

 इस  विधेयक को  संविधि  पुस्तक  में  सम्मिलित  करने  का  अवसर  दिया  है  ।  यह  बड़े  हम  की  बात  हैं  कि

 कार्य  में  इतने  अधिक  व्यस्त  होते  हुए  भी  वे  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  में  सफल  सिद्ध  हुए  हू

 वे  झपने  प्रण  के  पक्के  हैं  इसके  लिये मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।

 यह  विधेयक  उन  क्षेत्रों  की  जनता  को  लोकतांत्रिक  श्राकांक्षाश्नों  को  पूर्णरूपेण तो  पूरा  नहीं कर

 क्योंकि  देश के  अन्य  राज्यों  के  समान  इन्हें  विधान  सभाश्रों का  अधिकार  नहीं  दिया  गया

 इन्हें  प्रिया  लोकप्रिय  मन्त्रिमण्डल  बनाने का  अधिकार  नहीं  दिया  गया  परन्तु फिर  भी  इसमें

 कुछ  न  कुछ  तो  दिये  ही  गये  हैं  ।  इसलिये  मैं  इसका  स्वागत  करता  क्योंकि  यह  विधेयक  जनता  की

 झ्राकांक्षाश्नों  को  किसी  सीमा  तक  तो  पुरा  करता  है  ।

 हम  इस  प्रस्तावना को  स्वीकार  करते  क्योंकि  हमें पता  है  कि  यह  एक  अस्थायी  कार्यवाही

 ये
 संघ  क्षेत्र कुछ  थोड़े  से

 समय
 के  लिये  है  कौर  बाद  में  ये  अन्य

 राज्यों
 से  मिला  दिये

 जायेंगे
 ।

 श्री  to  जोगेश्वर सिंह  मणिपुर  )  :
 प्राय  यह  किस  श्राघार पर  कह  रहे  हैं  ?

 श्री  आनन्द  चंद
 :

 मुझे  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  भारत  में  ऐसा  प्रशासन  स्थापित  होगा  जिसमें

 समस्त  राज्य  एक  समान  उनमें  कोई  भेदभाव  न  होगा  ।  इसीलिये  इस  कार्यवाही  को  मैं  अस्थायी

 कार्यवाही  समझता हूं  ।

 एक  विशेष बात  जिसका  मैं  स्वागत करता  वह  यह  है  कि  प्रशासन में  गैर-सरकारी

 दाताओं  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रशासक  के  साथ  गैर-सरकारी  परामर्शदाताश्रों  को  भी

 नियुक्त  करना  अनचित 2  कार्य है  ।  अरत: मझ मुझे  तराशा है  ग्रोवर  विश्वास  है
 कि  मनीपुर

 तथा  त्रिपुरा  के

 पमूल अग्रेजी में में  ।
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 [  श्री  arta  चन्द  |

 क्षेत्रों  में  पहले  गैर-सरकारी  परामझशंदाताश्रो  क॑  कारण  जो अव्यवस्था  वह  अब  शीघ्र  ही  समाप्त

 हो  जायेगी  ।  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  संसद्  के  सदस्यों  के  रूप में  चुनाव  लड़ने  का  शझ्रधिकार

 दिया गया  इस  सम्बन्ध  में  कल  ही  एक  विधेयक  पारित  किया है  ।  यदि  वे  अपने  आपको

 अधिकारी  समझते  हैं
 शर  जनप्रिय  हैं  तो  वें  संसद्  के  चुनाव  परन्तु  उनका  क्षेत्रों  के  प्रशासन  में

 भाग  लेना  निराधार

 इन क्षेत्रों में  तेहरा  राज्य  प्रशासन  हैं  प्रौढ़  वह  हैं  स्थानीय  राज्य-सरकार प्रौर  संघ-सरकार  |

 संघ  सरकार  का  काम  तसर  द्वारा  किया  जा  रहा  राज्य-सरकार  के  प्रशासक  द्वारा  किये  जा  रहे

 हैऔर  स्थानीय  सरकार का  काम  क्षेत्रीय  परिषदों  के  द्वारा  चलाये  जायेंगे  ।  इस  प्रकार  से  सारा  चित्र

 पूर्णरूपेण  स्पष्ट  कौर  इसलिये  गर-सरकारी  परामददाताश्रों  की  कोई  आवश्यकता  नहीं है  ।

 इस  विधेयक  की  योजना  को  पांच  भागों  में  बांटा  जा  सकता  हैं  वे  भाग  हैं--क्षेत्रीय  परिषदों  का  गठन

 उनकी  शक्तियां  तथा  उनकी  प्रक्रियाਂ  तथा  उनके  कार्य  और  उनका  नियंत्रण

 प्रादेशिक  परिषद्  की  रचना  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  हिमाचल  प्रदेश के  लिये  vo  सदस्यों की

 व्यवस्था  हैं  ।  गह-कार्य  मंत्री  ने  भ्र भी  कहा है  कि  वह  यह  संख्या  बढ़ा  कर  ४१  करना  चाहते है
 ।

 दूसर

 दादो ंमें  यदि  किया गया  तो  एक  अतिरिक्त
 निर्वाचन  क्षेत्र

 बनाना  होगा
 ।

 परन्तु
 मेरे  विचार

 में  इसमें  कुछ  गलती है  |

 इस  समय  हिमाचल प्रदेश  में  ३२  निर्वाचन  क्षेत्र  पौर  ४१  सदस्य  हैं  ।  ३२  निर्वाचन-क्षेत्रीं  में  ३२

 स्थान  हैं  ।  और  केवल  अनुसूचित  जातियों  के  €  स्थान  १९५१  में  राष्ट्रपति  के

 के  प्रसार  अनुचित  जातियों  की  जनसंख्या  का  प्रतिमान  perac  किया  गया  था  ।  पिछले  सत्र  में

 पारित  किए  अनुसूचित  जातियां  तथा  भ्रनुसूचित  आ्रादिम  जातियां  area  )  अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  भ्रधघीन  इस  जनसंख्या  को  -  ३,२०,०००  कर  दिया  गया  था  ।  १२  स्थानों का

 उपबन्ध  कुल  जन  संख्या  22, oF 90%  में  से  अनुसूचित  जातियों  को  जनसंख्या  ३,२०,००० के

 के  प्रसारक  भी  है
 ।

 परन्तु  यदि  कुल  संख्या  ४१  होगी  तो
 हमें  १२  स्थानों  के  लिये  निर्वाचन  क्षेत्रों

 को

 नए  सिरे  से  बंदलना  होगा  ।  इसलिये  यदि  अयुग्म  संख्या  ४१  के  स्थान पर  संख्या  बढ़ा  कर  ४२  कर  दी

 जाय  तो  बरच्छा  होगा

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  इस  समय  ४१  सदस्य हैं  |

 श्री  श्रीनगर  चंद  :  परन्तु  aaa  जातियों  के  सदस्यों  की  संख्या इस  समय  कवल

 महोदय  :  इसका  अरे  यह  है  कि  रक्षित  स्थान  अ्रधिक  होने से  अधिक  निर्वाचन  क्षत्र
 आपस  में  एक  साथ  कर  दिये  गये  हैं  ।  लेकिन  हो  सकता है  कि  किसी  एक  निर्वाचन क्षेत्र  के  लिये  परिसीमन

 अवश्यक  न  at

 fat  area  चंद  :  यह  द्वि-सदस्य  निर्वाचन-क्षेत्र  के  लिये  है  ।  एकल  सदस्य  निर्वाचन  क्षेत्रों
 को

 द्वि-सदस्य  स्थान  के  निर्वाचन  के  लिये  वापस  में  नहीं  मिलाया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  इन  वर्तमान

 क्षेत्रों  का
 ट्री-सदस्य  निर्वाचन  क्षेत्रों  में

 कुछ
 परिसीमन  आवश्यक

 होगा
 |  जहां  तक  मनोनीत  सदस्यों  का

 सम्बन्ध  मैँ  सिद्धान्तों
 के

 सम्बन्ध
 में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता हूं  ।  मैं  त्रिपुरा  के  अपने  मित्र  की  इस

 बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  गुह-कार्य  मंत्री  सरकार
 के  सैनिकों  को  परिषद्  में  रखना  चाहती  हैं

 ।

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 हिमाचल  प्रदेश में  अनुसूचित  जातियों  के  भ्र ति रिक्त  ख़ादिम  जातियों  की  जनसंख्या  लगभग

 ३०,००० है  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इन  पिछड़े  हुए  व्यक्तियों  के  प्रतिनिधित्व  के  लिये  इन्हें  भी  दो

 एक  स्थान  दिये  जाने  चाहियें ।

 प्रादेशिक  परिषदों  के  कृत्यों  तथा  भ्र धि कारों  की  सूची  काफ़ी  व्यापक हे  ।  फिर भी  कृषि  को

 सूची में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया है  ।  कृषि  सम्बन्धी  कृषि  के  प्रयोजनों  के
 लिये  सिचाई  शादी  बातें

 तो  सूची में  पानी  स्वयं  कृषि  सुधार  wife  बातें  इसमें नहीं  हैं  ।

 ठाकर  दास  arta  )  :  मद  १८  में  नमूने  के  फ़ाम  भी  हूँ  ।

 श्री  अनन्द  चंद  :  परन्तु  कृषि  विभाग  नहीं  हूं  ।

 जिन  तीन  क्षेत्रों  के  लिये  परिषदों  का  गठन  किया  जा  रहा  है  वें  कृषि  क्षेत्र  हें  ।  हिमाचल  प्रदेश  में

 go  प्रतिशत  से  भ्रमित  क्षेत्र  कृषि  पर  foes  यदि  कृषि  सम्बन्धी  क्षत्र  में  इन  परिषदों  को  wi

 अधिकार  दे  दिये  जायें  तो  अच्छा  होगा  |

 श्री  मैं  मुख्य  कार्यपालक प्रतिभा  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र

 गी  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हुं  कि  उसे  परिषद् को  सदस्य  होना  चाहिये  ।  उसे  तो  परिषद्  के  निदेशों

 at  नीतियों  को  पूरा  करना  इसलिये  वह  नियोज्य  होना  वह  सदस्य  नहीं  हो  सकता |

 विधेयक में  कहा  गया  हैं  कि  मुख्य  कार्यपालक  अधिकारी  को  हटाने के  लिये  परिषद् के  तीन  चौथाई

 सदस्यों  की  मंजूरी  भ्रावश्यक  है  ।  संविधान क  श्रनुच्छंद  ६१  के  अनसार  राष्ट्रपति  को  उनके  पद  से  हटाने

 लिये  भी  दो  तिहाई  बहुमत  wafer  हैं  ।  मुख्य  कार्यपालक  alsa)  उनसे  बड़ा  afar  नहीं

 इसलिये मेरे  विचार  से  यह  उपबन्ध  कुछ  कठोर  है  |

 दूसरी बात  यह  है  कि  हमें  मुख्य  कार्यपालक  अधिकारी  को बंम्बई  नगरपालिका  निगम  की  भांति

 तीन  वर्ष  की  नवीकरण  योग्य  wats  के  लिये  नियत  किया  जाना  चाहिये  i  इससे  परिषद  को  मुख्य

 कार्यपालक  अ्रधिकारी  के  सम्बन्ध में  उसका कीम  निर्णय  करने  भ्रौर उसे  पुनः  नियुक्त  करने

 के  लिये  विचार  करने  का  अवसर  मिल  जायेगा  |

 वित्तीय  उपबन्ध  के  सम्बन्ध  में  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  ११  लाख  रुपये  रखें  गये  परन्  मझे

 मालम हैं  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  १९  ४५४५-५६  के  प्राय-व्ययन में  प्रारम्भिक  तथा  माध्यमिक  शिक्षा

 का  खर्चे  ५०  लाख  रुपय ेहै  ।  फिर  परिषद्  को  जन  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  प्रादि  अन्य  खर्चे भी  करने

 होंगे ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन यह  है  कि  जहां तक  करारोपण  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  भ्र ौर  वित्तीय  ग्रन्थकार

 दिये  जानें  यदि यह  करारोपण  नहीं  है  तो  कई  मदों  की  राय  देने  की  बात  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिये  ।  मैं इन  मदों का  यथासमय  सुझाव  दूंगा ।

 अन्त  में  मैं  नियन्त्रण  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता हूं
 कि

 प्रादेशिक  परिषदें  एक  नया  प्रयोग है  ।

 इसलिये
 गलतियां

 हो
 सकती

 हैँ  ।  इन  परिषदों  को
 निष्प्रभाव  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  नियन्त्रण  में  एक

 उपबन्ध है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  खण्ड  के  शब्द  ऐसे  होने  चाहियें  कि  परिषदों को  उचित  अवसर

 दिये  बिना  या  उन्हें  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  भ्र वसर  दिये  बिना  इन्हें  निष्प्रभाव  न  किया जा  सके  ।

 मुझे  इस  विधेयक  क  सम्बन्ध  में  बस  इतना  ही  कहना है  ।

 मूल  अंग्रेजी ०  में  ।
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 fait  किलिंग  मनीपुर-रक्षित-श्रनुसूचित  ख़ादिम  :  के  वर्तमान

 सत्र में  इस  विधेयक  को प्रस्तुत  करने पर  मैं  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  को  बधाई  देता  परन्तु  विधेयक

 के  उपबन्धों  को  देख  कर  मुझे  निराशा  हुई  है
 |

 संघ  क्षेत्रों  की  जनता  का  निराश  होना  स्वाभाविक  भी  हैं  क्योंकि  वहां की  जनता  ने  देश के

 अन्य  भागों  की  भांति  स्वतन्त्रता
 के

 लिये  बलिदान
 दिए  हैं

 ।  मनीपुर  को  लीजिये  जहां  कितने  ही  लोगों

 ने  अपने  जीवन  का  बलिदान  दिया है  ।  ३०  वर्ष  पहले  रानी  गिडेलो  ने  जहां  ग्रंग्रेजों  से  युद्ध  किया  था  ।

 ERE  में  हजारों  स्त्रियों  ने  देश  की  स्वतन्त्रता  के  लिये  आगे बढ़  कर  अंग्रेज़ों  के  विरुद्ध  युद्ध  किया  था

 स्वतन्त्रता  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  इन  भागों  को  भाग  राज्य  बना  दिया  गया  |  जनता  को  उनके
 लोकतन्त्रात्मक  अधिकारों से  वंचित  रखा  गया  ।  यह  उनके  प्रति  अ्रन्याय  है  ।  Oe UY  में  मनीपुर  की  जनता

 ने  झहिसात्मक  सत्याग्रह  किया था  ।  सैंकड़ों  लोगों  ने  गोलियों  का  सामना  किया  ate  उन्हें  बन्दी  बनाया

 गया  ।  इस  विधेयक  के
 उपबन्ध  उनकी  ara  को  पूरा  नहीं  करते

 मुझे  विधेयक  की  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित पर  भी  संदेह है  ।  इसमें  केन्द्र  प्रशासक  का

 अत्याधिक  हस्तक्षेप  रहेगा  |  परिषदों  में  अधिकार  इतने  सीमित  हैं  कि  वे  लोगों  की  श्राकांक्षाश्रों  को  पूरा

 नहीं कर  सकेंगी  |  मुझे  यह  समझ  में  नहीं  जाता  कि  केन्द्रीय  सरकार  व्यस्क  मताधिकार  के  आधार पर

 निर्वाचित  ३०  व्यक्तियों  के  अतिरिक्त  ४०  व्यक्तियों  को  मनोनीत  क्यों  करना  चाहती  इस  से

 सत्तारूढ़  दल  के  हाथ  मजबूत होंगे  ।

 इसलिये  किसी  को  मनोनीत  नहीं  करना  चाहिये  ।  मनोनीत  व्यक्ति भी  अन्य  निर्वाचित  व्यक्तियों

 जसे  अधिकारों  का  दावा  करेंगे ।  उन्हें  भी  कुछ  पारिश्रमिक  देना  होगा  ।  यह  न  केवल  लोकतन्त्रात्मक

 सिद्धान्तों के  विरुद्ध  है  बल्कि  जनता  के  धन  का  दुरुपयोग  भी  है  ।

 केन्द्रीय  परिषद्  का  सभापति  मनोनीत  यह  एक  ऐसी  बात है  जिसे  हम  सोच

 भी  नहीं  सकते  ।  श्राप  निर्वाचित  सदस्यों  की  बैठक  का  सभापतित्व  करने  के  लिये  ऐसा  व्यक्ति  रखना

 चाहते  हैं  जो  राज्य  में  किसी  का  भी  प्रतिनिधित्व  नहीं  करता  है  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  विधेयक  में  नहीं

 होना  चाहिये  ।

 परिषद्  की  बैठक  के  प्रथम  दिन  प्रशासक  पीठासीन  हो  सकता  है भ्र ौर  फिर  कोई  ऐसा  व्यक्ति

 चुना जा  सकता है  जिसे  निर्वाचित  सदस्यों  के  बहुमत  का  विश्वास  प्राप्त हो  ।

 विधेयक में  कहा  गया  है  कि  जब  कभी
 भी प्रशासक  परिषद् की  बैठक  में  सम्मिलित  होगा तो  वह

 पीठासीन  होगा  ।  माननीय मंत्री  को  यह  उपबन्ध नहीं  रखना  चाहिये  क्योंकि  प्रशासक  ऐसा  व्यक्ति  होगा

 जो  किसी  का  भी  प्रतिनिधित्व  नहीं  करता  होगा  ।  इसलिये  न  केवल  निर्वाचित  सदस्य  बल्कि  जनता  ऐसी

 किसी  कार्यवाही को  पसन्द  न  करेगी

 मैं  अ्रनुभव करता  हूं  कि  विधेयक  में  इस  प्रकार  का  भी  कोई  उपबन्ध  होना  चाहिये  कि  जब  सभापति

 को प्रादेशिक  परिषद्  का  विश्वास  प्राप्त न  हो  तो  उसे  इस  पद  से  हटाया  जा  सक े।

 मुख्य  कार्यपालक  श्रषिकारी
 को

 हटाने  के  लिये  तीन  चौथाई  बहुमत  का  जो  उपबन्ध  रखा  गया

 उस  के
 स्थान

 पर  केवल  दो  तिहाई  बहुमत  होना  चाहिये  ।

 मैं  यह  भी  अनुभव  करता  हुं  कि  मुख्य  कार्यपालक  अधिकारी  को  प्रशासक  द्वारा  नहीं  बल्कि  परिषद्

 द्वारा  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये
 ।

 परिषद्  को  ही  यह  अधिकार  होना  चाहिये  कि  वह  मुख्य  कार्यपालक

 अविकारी
 और  मुख्य  अधिकारियों  को  नियुक्त  कर  सके  कौर  उन्हें

 उनके  पद
 से  हटा  र

 के
 अंग्रेजी में  ।
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 विधेयक
 के

 वित्तीय
 पहलू  के  सम्बन्ध  में  मैं  ag  कहना  चाहता  हूं

 कि
 शुद्ध  राजस्व  का

 दस
 प्रतिशत

 भाग  प्रादेशिक  परिषदों को  दिया  गया  है  ।  इससे  मणिपुर  को  केवल  ५  लाख  रुपये  मिलेंगे ।  में  कह  नहीं
 सकता  कि  इस  राशि  से  क्या  कुछ  किया  जा  सकेगा  |  मनीपुर  जैसे  क्षेत्र  में  एक  पुल  के  निर्माण  पर  ५  लाख

 सेड्रिक  राशि  areal  जाती है  ।  क्योंकि  परिषद्  की  विकास  कौर  भली  भांति  कार्यकरण

 वित्तीय  स्थिति  पर  निर्भर  होती  है  इसलिये  परिषद्  को  कौर  अ्रधिक  राशि  बंटित  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  टेक  चंद  :  विधेयक  के  विभिन्न  उपबन्धों  को  देखने  के  बाद  में  इसका

 कुछ  शर्तों  के  साथ  स्वागत करता  हूं  ।  निःसन्देह  इसमें  कुछ  ग्रन्थि  बातें हैं  यह  एक  प्रकार की  समझौते

 की  कार्यवाही है  जो  किसी  व्यक्ति की  केवल  आधी  भूख  को  मिटाती है
 ।

 यद्यपि  इस  विधेयक  में  प्रादेशिक

 परिषदों  के  सदस्यों  से  सभी  विधायिनी  शक्तियां  ले  ली  गई  हैं  तथापि  एक  नए  ढंग  संकल्प

 द्वारा  विधान  की  व्यवस्था  है  ।

 जब  हम  खण्ड २८  द्वारा  उपबन्धित  प्रादेशिक  परिषद्  के  नियन्त्रण  तथा  प्रशासन  के  भ्रमित

 विषयों  को  देखते हैं  तो  वे  इतने  अ्रधिक  इतने  विभिन्न  हैं  कि  मुझे  परिषद्  की  का यं दक्षता  पर  सन्देह

 होता हैँ  ।  मैं  जानता  हूं  कि  यह  विधान  विभिन्न  प्रेसीडेंसी  नगरों  में  निगम  अधिनियमों  के  श्राधार  पर

 बनाया  गया  हैँ  ।  परन्तु  मालूम  होता  हैं  कि  विधेयक  के  बनाने  वाले  एक  बात  को  भूल  गये  हैं  ।  इस  बात  का

 हिमाचल प्रदेश  से  गहरा  सम्बन्ध हैं  ।  निःसन्देह  जनसंख्या  की  दृष्टि से  ks  लाख  दिल्ली  नगर  की

 संख्या  के  राधे  से  कुछ  अधिक  होते  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  १०,०००  वर्गमील में  HAT  है  |  क्या  इस  विस्तृत  प्रदेश  पर  प्रादेशिक  परिषद्

 का  प्रभावशाली नियंत्रण  हो  सकता  है  ।  प्रा वा गमन  के  सीमित  साधनों  को  देखते  हुए  यह  संभव  नहीं  हैं  ।

 इस
 पव बं तीय

 क्षेत्र
 में  ट्राम  मार्ग  पर  ea  साधन  नितान्त  शभ्रावश्यक हैं  ।  इसके  अ्रतिरिक्त

 भूमि  का  वन  संरक्षण  कौर  ढोर  संवृद्धि  सरीखे  कार्य  भी  इस  परिषद्  को  सौंपे  गये  हैं  ।

 माननीय  मित्र  श्री  are  चंद  ने  संधा  उचित  संकेत  किया  है  कि  भूमि  के  बारे  में  परिषद्  को

 कोई  शक्ति  नहीं  दी  गई  है  ।  केवल  यत्र-तत्र  कुछ  मे  ले  प्र  प्रदर्शनियों  के  प्रायोजन  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 इससे  veer  की
 श्रभिपूर्ति  नहीं  होगी

 ।
 फलोद्यानों

 को  भी
 सम्मिलित

 करने  की  आवश्यकता
 है

 ।  परिषद
 को

 यह  कार्य  सौंपा  जा  सकता है  तथा  मुझे  इस  कार्य  में  कोई  सन्देह  नहीं  हैं  कि  वह  इसका  सफल
 दन  करेंगी  |

 खण्ड  ५३  परिषद् को  निष्प्रभाव  एवं  श्रवक्रमण  करने  का  जो  उपबन्ध  है  वह  यदि  अनुचित  नहीं

 तो
 व्यापक  श्रवण हैं  ।  इस  दिशा  में  स्वपरिवतेन का  सिद्धान्त

 अपनाया
 जाना  चाहिये  ।  परिषद्  के  सदस्यों

 से  गलती  करने पर  यह  पूछना  चाहिये कि  परिषद्  क्यों  नहीं  शून्य  एवं  निष्प्रभावित  घोषित  कर दी

 जाये  ।  यदि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध न  रखा  गया तो  संभव  है  कि  प्रशासक  कौर  परिषद्  के  बीच

 तनातनी  azar  राजनैतिक  मनुष्य  की  भिन्नता  के  परिणामस्वरूप  परिषद्  का  श्रवक्रमण  किया  जाये  ।

 यदि  हिमाचल  प्रदेश  को  पंजाब  में  मिला  दिया  जाए  तो  श्रेयस्कर  होता  ।  पेप्सू  के  विलीनीकरण  के

 स  भी  पंजाब  की  आबादी  एक  करोड़  साठ  लाख  से  भ्रमित  नहीं  है  ।  कौर  यदि  इसमें  ग्यारह

 लाख  जनसंख्या  प्रौढ़  जोड़  दी  जाये  तो  यह  दो  करोड़  से  भ्रमित  नहीं  होगी  ।  पंजाबी  क्षेत्र  शर  हिन्दी  क्षेत्र

 की  भांति  इसे  पर्वतीय  क्षेत्र  की  संज्ञा  दी  जा  सकती  है  ।

 हाल  ही  में  शिमला  में  जो  श्रम  सम्मेलन  हुमा था  उसमें  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  पंजाब  के  अंतगर्त

 Tate  क्षेत्र  बनाने  की  मांग  की  गई  थी  ।  प्रसिद्ध  नेता  कौर  जिला  कांग्रेस
 समितियों

 के
 सदस्यों  ने  भी

 न्य प्रंग्रेजी  में  ।
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 टेक  चन्द  ]
 अधीरता  प्रकट की  है  भ्र ौर  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  इसी  aaa  की  इच्छा  अ्रभिव्यक्त  की  हैं  ।  ऐसा

 होने
 पर  ही  इस  पिछड़े  हुए  भाग  को  विकास  एवं  प्रसार  का  पुरा  मिलेगा

 पंडित  ठाकर  दास  यह  बिल  इस  हाउस  में  मैदान  के  झा खीर  में  ऐसे  भराया  हैं  जब

 हाउस  की  पूरी  तवज्जह इस  बिल  की  तरफ  नहीं  दी  जा  सकती है  ।  जब  हम  यह  देखते  हैं  कि  हमने

 जो कांस्टीट्यूशनल  )  बनाया  उसमें  कई  वर्ष  लगे  प्रौढ़  उस  के  हर  एक  लफ्ज  पर  बहस

 हुई उस  यह
 भी  देखते हैं  कि  यूनियन  टेरिटरीज  राज्य  की  कौंसिलों का  बिल

 दो
 या

 तीन  घंटों में  खत्म  हो  जायेगा  ।  जिस  श्राप  दस  या  पन्द्रह  मिनट  बाद  घंटी  बजाते  हैं  तब  इस  बिल  के
 अन्दर

 इतने  सब्जेक्ट्स  होते हुए  भी  जिन  पर  बोलने के  लिये  काफी  मेम्बर  बेठ
 जाते  में  भी  बैठ  क्योंकि  यह  कायदा  बन  गया  लेकिन  मैँ  ही  हाउस  महसूस  करता  है

 कि  यह  यू  नियम  टेरिटरीज  के  लोगों  के  साथ  बड़ी  सख्त  ज्यादती  है  कि  न  यह  बिल  सेलेक्ट  कमेटी

 में  गया है  न  इसके  उपर  काफी  वक्त  दिया  गया  है  ।  जैसे हम  महीनों  तक  हर  एक  बिल  को

 पढ़ते  हर  एक  मेम्बर  के  हाथ  में  पहले  से  वह  बिल  रहते  वह  मौका  इस  बिल  के  अन्दर नहीं  मिला  ।

 जो  मेम्बसं ऐसी  एरियाज  )  से  कराते हैं  उनको  पुरा  मौका  नहीं  मिला कि  वह  अपनी राय  दे
 न  दूसरों  को  हो  मिल  सका

 '

 श्री टेक  चन्द  :  वह  तो  मौजूद  ही  नहीं  हैं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 मुझे  सख्त  अ्रफसोस है  कि  यह  बिल  इस  तरह  से  इस  हाउस में  रश

 घ्रतापू्वेक  प्रस्तुत  )  किया  जा  रहा है  र  लाखों  आदमियों  की  किस्मत  का  फैसला इस  के  अन्दर

 किया  जा  रहा  कौर वह  भी  इस  तरीके से  जा  रहा है  जो  हर्गिज  किसी  को  पसन्द  नहीं

 सकता |

 इसके  अलावा  इस  बिल  के  Trg  हम  बहुत  झगड़ा  देखत े्  शुरू  में  जो  हमारा  खदशा

 जिसका हम  ने  शुरू  में  ही  कहा था  जब  कि  स्टेट्स का  रिश्रार्गेनाइजेशन किया  जा  रहा था  जबकि हम

 कॉंस्टिट्यू बान  को  तब्दील  कर  रहे  थे  कि  कांस्टीट्यूशनल  का  इस  तरीके  पर  दुरुस्त  करना  ठीक
 नहीं

 वह  ठीक  निकला  ।

 में  हिन्दुस्तान  के  लोगों  में  चाहे  वे  किसी  भी  हिस्से  में  यू  नियन  राज्य  क्षेत्र

 में  रहें  ग्रीवा  कहीं  कौर  में  कोई  ws  नहीं  देखता  |  में  चाहता  हूं  कि  कांस्टीट्यूशनल में
 जो  ह. फडामट्ल थ

 राइटर  दिये हुए  हैं  वे  भारतवर्ष  के  हर  एक  रहने  वाले  के  लिये  एक  से  हों  लेकिन में

 देखता हूं  fe जो  पावर्स  यूनियन  टैरिटरीज़ को  दी  गई  हैं  वे  इतनी  थोड़ी  हैं  कि  मुझे सन्

 १९१९ का  ज़माना  याद  करा  जाता है  जब  कि  भारतवर्ष  पर  अंग्रेजी  हकूमत  का  राज्य  था  उसने  सारे

 देश  में  feared  नाफ़िज़  किये  थे  site एक  हिस्सा  eras  )

 रखा  ate  एक  रिमांड  (  उन्हीं  लाइंस  पर  में  समझता  हूं  कि  यह  बिल  ड्रापट  किया  गया

 कारपोरेशन एक्ट  के  अन्दर  कारपोरेशन  के  मुताल्लिक जो  कानून  हैं  कौर जो  पुराने

 हमारे  feared हैं  उनको  मिला-जुला कर  एक  चीज़  हमारे  सामने  पेश  की  गई  है
 ।  मुझे वह  दिन  याद  हैं

 जब  सी  ०  स्टेट्स  ग  के  मुताल्लिक एक  बिल  पार्लियामेंट  के  सामने  पाया
 पार्लियामेंट की  एक  कमेटी  द्वारा  उस  पर  गौर  होकर  हाउस  के  प्रकार  प्राया  था  उस  हमारे  मरहम

 )  मिनिस्टर  श्री  गोपाल  स्वामी  श्रय्यंगार  के  सामने  यह  किया  गया  था
 कि  उनके  प्रपोज्ड

 लैजिस्लेशन  में  यूनियन  टैरिटरीज़ को  बहुत  थोड़ी  पावर्स  दी  गई  हैं  शौर  उन्होंने

 उसमें  थोड़ी  तबदीली करके  चाट  सी  ०  स्टेट्स को  कुछ  ज्यादा  पावर्स दीं  ।  उसी  तरीके से  मैं  चाहता  था  कि

 नगर  हमारे  होम  मिनिस्टर साहब  या  डिप्टी  होम  मिनिस्टर  साहब  मेम्बरान  के  साथ  बैठ
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 करके इस  बिल  को देखते  ate  उनकी  ख़्वाहिशात  का  पूरा  जायज़ा  लेते  तो  मुमकिन  था  कि
 इसके

 कोई  तबदीली जाती  लेकिन  अफ़्सोस यह  हैं  कि  इस  इसका  मौका  नहीं  हैं  कौर हम  बहुत  जल्दी से ब च  क  a
 इस  तरह  से  चल  रहे  हें  जैसे  बने  र  ब्रेक  के  कोई  इंजन  चलता  हो  श्र  में  नहीं  जानता  कि  इस  हड़बड़ी  में  में

 इस  बिल  की  किस-किस  चीज़  की  तरफ़  तवज्जह  दिलाऊं  |

 इतना  कहने  के  बाद  जनम  ATT,  इजाज़त  से  चन्द एक  बातों  की  तरफ़  तवज्जह

 दिलाना  चाहता  हूं  ।  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  मुझे यह  कहना हैं  कि  जहां  साढ़े  चार  वर्ष  तक  पापुलर

 मिनिस्ट्री  रही  ate  उनके  पास  एक  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  रही  वहां

 न  तो  wa  उनके  पास  मिनिस्ट्री  है  कौर  न  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  ही  है  कौर  उनकी  हालत  ठीक  बेसी  ही

 राज हो  रही  है  जैसे  कोई  पहले  बड़ी  भ्रच्छी  हालत  में  रहे  कौर बाद  में  वह  पौपर
 क  क  क

 हो  जाय  ।  उनके  हकूक  (MPH)  छीने  जा  रहे  हैं  प्रौर  उनकी  हक़तलफ़ी  हो  रही  है

 श्री  हेमराज  )  :
 श्राप  तो  चाहते  थे  कि  हिमाचल  प्रदेश  पंजाब  के  साथ  मिलाया

 जाये
 ?

 पंडित  ठाकर  दास  व  ५ ४५  चाहने  का  सवाल  नहीं  मैँ  जो  राय  ज़ाहिर  कर  रहा  हूं  वह  मेरी

 खास  जाती  राय  का  सवाल  नहीं  में  इस  एक  रिप्रेजेंटेटिव  की  हालत  में  वोल
 ४ १६  ५

 रहा हूं  ।  जेसा  कि  मेरे  दोस्त  श्री  टेक  चन्द  ने  कहा  में  भी  वही  चाहता  हूं  कौर  उसके  मुताल्लिक  मेरे
 दिल  में  कोई  भी  शुबहा  नहीं है  कि  सही  फैसला  वही था  ware  हिमाचल  प्रदेश  को  पंजाब

 के  साथ  मिला  दिया  जाता  कौर  उसका  तीसरा  रीजन  बनाया  जाता  लेकिन  मैं  यह  नहीं  चाहता  था

 कि  यूनियन  wade
 हिमाचल  प्रदेश  को  फाइव  इयर  प्लान  योजना

 में  जो
 रुपया

 देना  चाहती  उससे  वह  महरूम  हो  जाय  ।  मैं  खुद  इस  बात  का  ख्वाहां  हूं  कि  हिमाचल

 प्रदेश  के  डेवलपमेंट के  वास्ते  जो  गवर्नमेंट काफ़ी  रुपया  देना  चाहती  थी  वह  उसको  मिले  कौर  हिमाचल
 प्रदेश  के  डवलपमेंट  के  वास्ते  खर्चे  करे  शर  मणिपुर  भ्र ौर  त्रिपुरा  जो  कि  बहुत  बैकवर्ड

 वे  ऐसी  जगह  श्री  जायें  जहां कि  उनकी  वही  एक्जञाल्टेड  पोजीशन  हो  जो  बाकी

 सारे  देश  की  है  ।  मैँने  इसी  गरज़  से  प्रैक्टिकल  प्रा वि जून  व्यवहारिक  उपबन्ध  रखना  पसन्द  किया

 कि  पांच  वर्ष  के  बाद  ही  हिमाचल  कन् प्रद्दा  पंजाब के  साथ  मिलाया  जाय  ast वह  भले  ही  पंजाब

 के  साथ  न  हो  कौर  श्रलग हो लेकिन हो  लेकिन  में
 अदब  साज़  करना  चाहता हूं  कि  अल्टीमेट  )  चीज़

 यही  कि  जितनी  शझ्राउटलाइंग
 )  स्टार  वे  आराहिस्ता-ग्राहिस्ता  पास की  स्टेट्स  में

 शामिल  होंगी  att  यही
 एक

 सही  रास्ता  है  जो  अपनाया  जाना  चाहिये  ताकि  उनके
 भी

 वही  राइट्स  हों

 जो  कि  दूसरे  देशवासियों  के
 प्रौढ़

 में  at  करता  हूं  कि  होम  मिनिस्टर  साहब  भी  इसके  ऊपर  गौर

 फ़रमायेंग े।

 ma  में  कुछ
 एक

 बिल  के  प्राविजंस  की  तरफ  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले  में  इस  बिल
 के  इलाज  ६०  कम्पाउंड  aide  की  तरफ़  दिलाना

 चाहता हूं  ।

 मेरी  अदब  से  गुज़ारिश  यह  है  कि  जब  कभी  कम्पाउंडिंग  होती  है  तो  वह  दो  सूरतों  में  होती  है  ।

 जब  श्राप  को  यकीन
 हो  कि

 एक  शख्स ने  जुर्म  किया  है
 उसके  साथ  तो  हम  कम्पाउंड  कर  सकते  हैं लेकिन  किसी

 की
 बाबत  यह  ख्याल  नहीं  है  कि  उसने

 जुमे  किया है  तो  उसमें  ऐसा  क्यों  रखते
 हैं  ।

 मेरी  ग्रहण  से  गुजारिश  यह  है  कि  जब  तक  ग्राहक  य  कौन  न  हो  कि  एक  wert
 जुर्म  किया

 है  प्रौढ़  जब  तक  वह  खुद  न  मानता  हो  कि  मेंने  जर्मनी  किया  श्राप  कम्पाउंड  किस  बात  का  करेंगे
 झर  यह  सिलसिला  कम्पाउंडिंग  का  ब्लैकमेल  की  नौबत  तक  पहुंच  जायेंगी  रोक  अपना  छुटकारा  हासिल
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 oe OS

 [  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  |

 करने  के  लिये  बेगुनाह भी  श्राप  को  पैसा  देंगे  ।  मेरे  स्याल  में  जहां  तक  क्रिमिनल  प्रोसीज्योर  कोड

 प्रक्रिया  संहिता  )  का  सवाल  हैं  वहां  री जने बुल  ससपिशन  पर  कि  किसी  शख्स

 ने  जुर्म  किया  उसके  साथ  कम्पाउंडिंग नहीं  हो  सकता  शभ्रौर  ऐसी  हालत में  इसके  अन्दर  इन जस्टिस

 हो  जाना  मुमकिन  है  या  ऐसा  रुपया
 श्री  जाय  जिस  रुपये  को

 कि  गवर्नमेंट नहीं
 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  पाया  कि  रीजनेबुल  ससपिशन  के  ऊपर  कैसे  कम्पाउंड हो

 सकता है  ।

 इसके  जब  मैं  दफ़ा  २८  में  फैक्शंस  श्राफ  टेरिटोरियल  कौंसिल  (  राज्य  क्षेत्र  परिषदों  के

 को  देखता  हूं  ate  उस  लिस्ट  )  को  देखता  जो  उसमें  दी  हुई  है  तो  में  पाता  हूं  कि  श्री  alas
 चन्द ने  जो  शिकायत  की  है  कि  उसके  मातहत  पुरा  एग्रीक्लचर  नहीं  प्राया  है  उनकी  शिकायत  बजा  है

 श्र  एग्रीक्लचर  का  मुहकमा  इन  टेरिटोरियल  कौंसिल  के  मातहत  जाना  मेरी  खुद  की  भी  यही

 राय  हैं  कि  एग्रीकल्चर  सारा  का  सारा  इन  कौंसिलों  को  दिया  जाना  चाहिये  प्रौढ़  मौडेल  फार्म्स

 श्र  इंडस्ट्रियल  एग्जिबिशन  प्रदर्शनी  )  का  प्राचीन  करना  ही  काफ़ी  नहीं  होना  चाहिये  ।

 जहां तक  इंडस्ट्रीज  का  सवाल  इंडस्ट्रीज़  भी  शर  प्लानिंग  भी  एग्रीकल्चर  के

 साथ-साथ  कम्पलीट्ली  इन  कौंसिलों को  दी  जानी  चाहिये  थी  ।  यह  तीनों  चीजें  इन  कौंसिलों  को पुरे

 तौरपर दी  जानी  चाहिए  थी ं।

 कभी  श्री  टेक  चन्द  ने  एक  क्रिटीसिज्म  (  झ्रालोचना )  किया  हैं  कि  यह  कौंसिलें शायद  इस  काबिल  नहीं

 हैं  कि  इंटलैक्चुएली  या  एफैक्टिवली  )  बिना  सेंटर  की  मदद  पाये  उन

 चीजों को  पूरा  कर  मेरा  कहना  है  कि  कितनी ही  हमारी  ऐसी  स्टेट्स  हैं  जो  इन  चीज़ों  को  पुरा

 नहीं कर  सेंटर  की  इमदाद  हर  एक  स्टेट  को  हासिल  है  कौर  इन  इलाकों  को  तो  मदद  देना

 खास  स्टेट  का  फ़र्ज है  ।

 इसके  मुझे  इसके  चेयरमैन  के  बारे  में  यह  कहना  है  कि  यह  उसी  तरह  रखा  गया  है  जैसे

 सन्  PERE  में  जब  शुरू  में  भ्रसेम्बलियां बनी  थीं  तो  उनका  sata  तीन  साल  के  वास्ते  नॉमिनेट

 निर्देशन )  होता  था  कौर  उसी  बिना  पर  यहां  पर  भी  चेयरमैन  का  तीन  साल  के  वास्ते  नॉमिनेशन

 किया  गया  मेरी  अदब  से  गुजारिश है  कि  मैं  चेयरमैन को  नामिनेट  के  बदले  एलेक्टेड  )

 चाहता हूं  और  उसको  शुरू  से  एलेंक्टेड होना  चाहिये  था  ।  जहां इस  बात
 की  शिकायत  की  गई  है  कि

 ला  एण्ड  वगैरह  वगैरह  चीजें  उनके  सुपुर्द  नहीं की  गई  मैं  उन  लोगों  के  ऐसपिरेशंस

 का  स्वागत  करते हुए  यह  कहूंगा  कि  मुनासिब  होता  अगर  शुरू  से  ही  हम

 भी  उनको  एलेक्टेड  दे  देते  ।  साथ  ही  इसमें  जो  तीन  चौथाई  मेजारिटी  बहुमत  का
 प्राविजन

 रखा  गया  है  उसको  हटा  कर  कांस्टीट्यूदान में  जो  दो  तिहाई  मैजोरिटी का  प्राविजन है है

 उसको  रखते  तो  नामुनासिब  नहीं  था  ।  जब  से  इस  देश  में  मांटेगू  चेम्सफोर्ड  रिफॉर्म्स  ५  तो  प्रोग्रेसिव
 रिएलाइज़ेदन  का  रसूल  पुरानी  सरकार ने  सामने रखा  था  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  बिल  में  भी  कि  यह  श्राइडिया  इसके  wae  है  कौर  ट्रा्सफर्ड

 भ्र  रिमांड  सब्जेक्ट्स हैं  ।  जो  पहले  की  विदेशी  गवर्नमेंट  थी  वह  इसको

 ak  तरीके  से  देखती  थी  लेकिन  हमारी  शीरानी  गवर्नमेंट  यकीनन इन  इलाकों  के  लोगों  पर  ज्यादा
 कब

 भरोसा
 कर  सकती है  कौर  उनसे

 ज्यादा  पावर्स
 दे  सकती  थी  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  इसमें

 कुछ  नहीं  बिगड़ेगा  अगर  यह
 डिमांड  मान ली  जाये कि  दो  तिहाई  मैजारिटी  के  साथ  वह  क» ष् चद्रमन

 हटाया  सकता  है  भ्र ौर  शुरू  से  vases हो  ।
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 जब  मैँ  इसकी  फाइनेंशियल  पावर्स  को  देखता  हूँ  तो  पाता हूं  कि  इसमें

 उसको  काफ़ी  पावर्स  साफ़  टैक्सेशन  दी  हुई  टैक्स  लगाने  की  भी  पावर है
 और  उसको  खर्च  करने की  भी  पावर  उसको  हासिल है

 फाइनेंशियल  मेमोरेंडम में  जो  इन  स्टेट्स  की  armed  का  थोड़ा-सा जिक्र  किया  गय है  जैसे

 ११  लाख  हिमाचल  प्रदेश  ५  लाख  मनीपुर को  कौर  ढाई  लाख  त्रिपुरा  मेरी  नाकिस  किचन

 राय  में  यह  इमदाद  काफ़ी  नहीं  है  ।  अलबत्ता  इस  के  ७ अराग  का  जो  फाइनेंशियल  मेमोरेंडम  ज्ञापन

 में  फिकरा  दिया  gat  है  वह  इसमें  जान  डालता

 ईई, थ इसक  खण्ड  ३७  में  उपबन्ध है  कि  केन्द्रीय  सरकार  परिषदों  को  उचित  भ्रनुदान

 दे  सकती है  गो

 मेरी  गुजारिश यह  है  कि  यह  इलाज  रिएली  )  एफैक्टिव  है  क्योंकि  जो  माली  )

 इमदाद  आपने  प्रोवाइड  की  है  वह  बहुत  थोड़ी  है  पौर  उससे  उनका  कोई  काम  नहीं  चल

 सकेगा

 इसके  अ्रलावा यह जो यह  जो  ७,  )  कंट्रोल के  बारे  में  मेरे  दोस्तों ने  अपना  wear

 ज़ाहिर  किया है  कि  ५  का  प्राचीन  )  सेक्शन  ५३  में  इस  तरह  पर  लिखा  gar

 हैं  जिससे  कि
 यह

 oral
 से  हो  सकता  है  तो  मेरी  गुजारिश  यह  है  कि  अरब भी  हमारी  गवर्नमेंट

 इस  सुपरसेदन की की  चीज़  को  बहुत  कम  fers  एक्सेप्शनल  )  सरकमस्टान्सेज़  )

 मे ंही  इस्तेमाल  में  लायेगी
 ।  कांस्टीट्यूदान  की  दफा  ३५४,  ३५६  एमरजेंसी  प्रीवियस  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट

 को  यह  भ्र धि कार  दिया  गया  हैँ  कि  नगर  कोई  स्टेट  गवर्नमेंट  इन  एनकोडिंग  टु  दी  प्राविजंस

 के  भ्रनुसार  )  न  हो  तो  उस  सूरत  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट  उसके  प्रख॒त्या सत  हाथ  में  ले  सकती  है  लेकिन

 मैं  यह  बखूबी  जानता हं  कि  हमारे  भ्रानरेबल  होम  मिनिस्टर  शझ्राखिरी  भ्रामक  होंगे  जो  कि  इस

 पावस  का  इस्तेमाल  लोगों  को  बिला  वजह  ही  इस  तरह  का  डर  हो  गया  है  श्र

 झगर  होम  मिनिस्टर साहब  इसका  ऐश्योरेंस  )  दे  दें  तो  उनके  दिल  से  यह  खौफ़  जाता
 दरअसल  में न  तो  उनका  ऐसा  खयाल  है और न न  ऐसा  ख्याल  मुमकिन  है  उस  शख्स  के  दिल  में  जो

 इन  कौंसिलों को  बनाता  है  जिसने  इतनी  पावर्स  कौर  चीजों  में उन  कौंसिलों  को  दी  हैं  ak  जिस

 तरीके  से  यह  बिल  बना हैं  उसके  अन्दर  यह  ख्वाहिश  कभी  नहीं  हो  सकती  है  कि  जब  चाहे  उसको

 स्वीट  बिल
 पर  सुपरसीड

 कर
 दिया  जाय

 ।
 इस  तमाम  बिल  को  देखने  के  बाद  इसमें  यह  एक

 ख्वाहिश  मालूम  होती  एक  गोल्डेन  थ्  ड  खला  )  इसमें  जाता  है  ौर  हांलाकि  पावस

 कमदी
 जा  रही हैं  लेकिन  आखिर  में  मुझे  कोई  शक  नहीं  है  कि  यह  चन्द  एक  पेवसी  होते  होते  इस  तरीके

 से  डेवलप  )  होगीं  कि  जिसके  इन्दर  बाकी  हिन्दुस्तान  मैंगलोर  इन  यूनियन  टैरिटेरिज में  किसी
 किस्म  की  कोई  तमीज़  नहीं रह  जायगी

 सिवाये उस  तमीज़  के  जोकि  कुल  दश  के  हालात  देखकर  करना  जरूरी हो  ।  श्राप  देखेंगे  कि

 हिन्दुस्तान  की  हुकूमत  इस  तरह  से
 की

 जा  रही  है
 कि

 सारे  ष  का  भला  हो
 गो  कि

 मुल्क  में  मुख्तलिफ  हिस्सों

 में  उनकी  जरूरतों  के  मुताबिक  इन्तिज़ाम  क्रिया  जाता हैं  ।

 जो  हम  को  इसके  बारे  में शिकायत  है  वह  यह  कि  इसमें  किशन  )  का  बड़ा  हिस्सा

 जो
 पहले  पार्ट  स्टेट्स थीं  उनको  इस  बिल  में

 कम
 पावस

 दी
 गई  ये  पावर्स  कौर  एन लार्ज  हो  सकती

 हैं
 और

 हो  सकता है  कि  श्रानरेबल होम  मिनिस्टर  साहब  हक  चल  कर  उनको  बढ़ाना  मुनासिब समझें
 तो  बढ़ा भी  सकते  हैं  ।  इन  हिस्सों  के  लोग  बार-बार इस  बात

 का  जिक्र करते  हैं  कि  उनके  हुकूक
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 [  पंडित  ठाकुर  दास  aria |  ~  Aਂ
 कौर  उनकी  ताकतें  हिन्दुस्तान  के  बाकी  हिस्सों  के  मुकाबले  में  कम  कर  दिये गये  हैं  ।  इसलिये  जहां तक

 हो  इन  पावस  को  लिबरेलाइज  किया  जाये  कौर जब  यह  समझा  जाये कि  ये  हिस्से  काफी  डेवेलप हो

 गये
 तो  इनको  पूरी  पावर्स  दे  दी  हालांकि  में  तो  यह  समझता  हूं  कि  इनमें  बहुत से  हिस्से  तो

 भी भी  काफी  डेवेलप्ड तौ  उनको  पुरी  पावर्स न  देने  की  कोई  वजह  ही  नहीं है  ।  आप न  कई  बरस

 तक  हिमाचल  प्रदेश  में  तजर्बा करके  देखा  वह  इसमें  कामयाब  रहा  है  ।  श्राप  पांच  बरस

 बाद भी  उसको  काफी  डेवेलप्ड  समझ  कर  पंजाब  के  साथ  मिला  देंगे  तो  वहां  वालों  को  काफी  तसल्ली होगी

 में  समझता हूं  कि  कम  डेवेलप होने  के  बेसिस  (  )  पर  हिमाचल  प्रदेश  को  दूसरे  हिस्सो ंके  बराबर

 रखने की  जरूरत  नहीं  थी  ।  बरच्छा  होता  sac  हिमाचल  प्रदेश  को  इससे  ज्यादा  भ्रातियां  दिये  जात े।

 लेकिन जो  श्रख्तियारात  दिये गये  हैं  वे  इस  ख्याल  से  दियें  गये  हैं  कि  यह  ज्यादा  तरक्की  करें  ।

 में  इस  बिल  को  सपोर्ट  करता  हूं  कौर  मैं  चाहता  हुं  कि  थोड़े  बरसें  के  बाद  इसमें  ऐसी  तबदीलियां

 हों जो  कि  सरकमसट्रेंसेज  (  परिस्थितियां  )  से  जस्टिस  फाइड  हों  कौर जो  हमको  उसी  तरफ

 wt  ae  जोकि  सार  हिन्दुस्तान  का गोल हैं  दौर वही  गोल इन  टैरिटरीज़ का  भी  बन  जाये  |

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  माननीय  मंत्री  से  उत्तर  देने  की  प्रार्थना  करूंगा  |

 शनी  ले०  जोगेश्वर  सिंह  :  कांग्रेस  की  कौर  से  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  मिनट

 से  ज्यादा न  लंगा  |

 सभापति  महोदय  अस्तु  ॥

 fat to  जोगेश्वर  सिंह  :  प्रथम  संसद्  के  अ्रवसान  काल  में  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के
 लिये

 में

 माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  ।  इन  राज्य  क्षेत्रों  के लोग  पिछले  कई  वर्षों  से  उत्त  रदायी  सरकार  की

 मगर
 रट  ।  किन्तु  विधेयक  में  उन्हें  भाग  राज्यों  के  समान  सरकार  की  व्यवस्था  प्रदान  नहीं  की

 गई  है  ।  मनीपुर  की  जनता  इस  विधेयक  के  उपबन्धों के  विरुद्ध  है  ।  मनीपुर  कांग्रेस  कमेटी  की  अरा रस

 भजा  तार  मिले हैं  उनमें  बताया  गया  है  कि  इस  विधेयक  में  मनीपुर  की
 जनता  संतुष्ट  नहीं

 होगी  |

 इसके  स्थान  पर  प्रजातांत्रिक  उत्तरदायी  शासन  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  से  विशेष  लाभ  नहीं है  ।  माननीय  मंत्री से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वर्तमान  विधेयक  इस

 दिशा  में  प्रारम्भिक चरण  सिद्ध हो  ।  उम्मीद  है  द्वितीय  संसद  इसे  भाग  राज्य  SEXY

 के  समकक्ष पद  प्रदान  करेगा

 एक  श्रापत्ति  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  नाम-निदान  शब्द  रुचिस्पद  नहीं  है  ।  यदि  तीस  सदस्यों के

 सदन  में  चार  नाम-निर्देशित  सदस्य  सम्मिलित  कर  दिये  जायें  तो  इनकी  संख्या  चौंतीस  हो  जायेगी  ।  भर

 वार  या  पांच नाम-निर्देशित  व्यक्ति  ही  स्वयं  कोरम  की  गति  कर  सकतें  हैं  ।  में  इस  घोषणा  का  स्वागत  करता
 कि  यें  नाम-निर्देशित  व्यक्ति  राज्य-सभा  के  लिय  निर्वाचित किये  जाने  वाले  सदस्य  को  मत  नहीं

 द  सका

 सभापति  का  निर्वाचन  राज्य-क्षेत्रीय  के  सदस्यों  द्वारा  होना  चाहिये  ।  यदि  सभापति  नाम

 निर्देशित  किया  गया  तो  सदस्यों  को  कोई  सन्तोष  नहीं  होगा  ।  यह  व्यवस्था  प्रजातांत्रिक  भावना  के  विरुद्ध

 है  ।  जब  आपके पास  समग्र  राज्य-क्षेत्रीय  परिषद् को  निष्प्रभावित  करने की  शक्ति  है  तो  फिर

 निर्देशित  सभापति  क्यों  रखते  हैं  ।  यह  अवांछनीय है  ।

 मत  एक  संशोधन  में  बताया  है  कि  राज्य-क्षेत्रीय  परिषद्  की  कार्यवाही  का  प्रकाशन  होना  चाहिये  |

 यदि  इनका  प्रशासन  नहीं  किया  गया  तो  ade  अफवाहें फैल  जायेंगी  ।  इस प्रकार की  व्यवस्था

 होनी  चाहिये  कि  परिषद्  की  कार्यवाही  संक्षिप्त  रूप  में  सभापति  के  हस्ताक्षर सहित  प्रकाशित  हो  |

 wast में  ।
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 परिषद् की  व्यय के  लिये  संग्रहीत  राजस्व  के  दस  प्रतिशत की  व्यवस्था  मेरी  सम्मति  में  इसे

 बढ़ाकर  बीस  प्रतिशत  कर  देना  चाहिये  ।  इसके  अतिरक्त  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  बसाने

 रानी  महत्वपूर्ण  विषय  छोड़  दिये गये  परिषद् को  दी  गई  शक्तियों  की  सूची  में  वृद्धि  करना  भ्रावश्यक
 | च

 समाचारपत्रों  के  प्रतिनिधियों  को  परिषद्  की  कार्यवाही  देखने  तथा  उसके  सम्बन्ध  में  समाचार  देने

 के  बारे में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  |

 यह  सही  है  कि  प्रशासन  को  निम्न  स्तर  पर  प्रजातांत्रिक  रूप  देने  का  प्रयत्न  किया  गया है  किन्तु

 मुझे  आशंका  है  कि  मुख्य  आयुक्त  कौर  परिषद्  में  अनावश्यक  हस्तक्षेप हो  सकता  है  ।  यदि  जनता

 की  से  किसी प्रशासक की  नियुक्ति  कर  दी  गई  तो  यह  समस्या  सुलझ  जायेंगी  ।

 विधेयक में  मनीपुर  के  रोजमर्रा  के  शासन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  सम्पूर्ण  शासन  का

 संचालन  मुख्य  आयुक्त  ही  करेंगे  |  यदि  जनता  के  लोकप्रिय  प्रतिनिधि  मुख्य  आयुक्त  के  परामर्शदाता

 नियुक्त  कर  दिये  जाते  तो  लोगों  को  प्रसन्नता  होती  ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :  पिछले  डेढ़  घंटों  के  भाषण  में  बहुत-सी  विस्तार  की  बातें  कही  गई  हैं  ।

 मैं  इस  समय  सब  की  चर्चा  नहीं  क्योंकि  प्रत्येक  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  है  कौर  यदि  मैं  दो  बार

 उन्हीं  तर्कों  की  पुनरावृत्ति  करू--एक  बार  श्री  ग्रोवर  दूसरी  बार  जब  संशोधन  प्रस्तुत  किये

 तो  समय  बेकार  जायेगा  ।  इसलिये मैं  इन  बातों  की  चर्चा  बाद  में  करूंगा  ।  मैं  राका  करता  हूं  कि  माननीय

 सदस्य
 गलत

 नहीं  मैं  केवल  समय  बचाना  चाहता हुं  कौर  प्रत्येक  प्रदान  का  उत्तर  ठीक-ठीक  देना

 चाहता  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र  या  प्रयोजन  के  बारे  में  कुछ  गलतफहमी  है  ।  यह  याद  रखना  चाहिये  कि  हम

 कोई  नई  चीज  नहीं  शुरू  कर  रहे  हैं  ।  इस  विधेयक  में  सदन  की  इच्छाओं  को  क्रियान्वित  करने का  प्रयत्न

 किया  गया  है  इसके  उपबन्ध  राज्य  पुनर्गठन  संयुक्त  समिति  गौर  संसद्  की  दोनों  सदनों  के

 प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाये  गये  हैं  ।

 विधान  बनाने  के  को  उठाने  का  समय  नहीं  है  ।  यह  निर्णय  किया  जा  चुका  है  कि  विधान

 स्वयं  संसद्  बनायेगी
 ।  जहां तक  इन  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  संसद्  को  विधायिनी  शक्ति  प्राप्त  होगी  कौर

 सब  विधियां  स्वयं  संसद  पारित  करेगी  ।  इसलिये जब  तक  यह  निर्णय  रहता  कोई  विधान  सभा  नहीं

 हो  सकती  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  था  कि  स्थानीय  मामलों  के  निपटारे  के  लिए  दिल्ली  कौर  aq  क्षेत्रों

 के
 लिये  निगम  ait

 प्रादेशिक  परिषदें  होनी  चाहियें  माननीय  सदस्यों को  याद  होगा  ।  राज्य  पुनर्गठन
 आयोग  की  सिफ़ारिशों  के  अनुसार  हिमाचल  प्रदेश  को  पंजाब  में  रोक  त्रिपुरा  को  अ्रासाम  में  विलीन  किया

 जाना  किन्तु  हिमाचल  प्रदेश  त्रिपुरा  के  लोगों  की  इच्छाओं  के  अ्रनुसार  इनको  रखा  गया ~~  क
 है  ।  इन  परिस्थितियों

 में  मैंने  सोचा  था  कि  हमने जो  कदम  उठाया  उसे  इन  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि  पसंद
 करेंगे  |

 मेरा  wa  भी  यह  विचार  है
 कि

 वे  इस  विधेयक  से  संतुष्ट  हैं  ।  जहां  तक  श्रालोचना  का  सम्बन्ध  है

 यदि  कोई  सुझाव  दिये  जाते
 तो

 मुझे  श्राइचयं  होता  ।  वें  बहुत  होशियार  कौर  समझदार  लोग  हैं  ax

 वे
 इस  विधेयक

 में  सुधार  करने  के  लिये  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।  प्रत्येक  सुझाव  पर  विचार करना  प्रौर  उसे

 महत्व  देना  मेरा  कत्तव्य
 संशोधनों

 को  प्रस्तुत करने  के  समय  मैं  देखूंगा  कि  क्या  किया  जा
 सकता है  ।

 जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैं  किसी  राज्य  या  प्रादेशिक  परिषद्  या  निगम  के  कामों  में  हस्तक्षेप  नहीं
 करना  चाहता  ।  लोग  जितना  अधिक  अपने

 ल
 रों  qe  डा  होना  उतना  ही  यह  देश  कौर  केन्द्रीय

 मूल  aa
 में  ।
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 [  पंडित  ate  ब०  पन्त |

 सरकार के  लिये  प्रिया  है  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  लोग  केन्द्र  पर  निर्भर  करें  |  उन्हें  स्वयं  आगे  बढ़ना  चाहिये  ।

 हम  उन्हें  किसी  विशेष  विधान  या  विधेयक  द्वारा  बद्ध  नहीं  करना  चाहते  ।

 fara  में  कोई  चीज  स्थायी  नहीं  कही  जा  सकती  ।  इन  विधेयकों  में  भी  सुधार  किया  जायेगा  और

 हम  लोगों  की  इच्छाओं  को  पुरा  करने  के  लिये  यथासंभव  प्रयत्न  किन्तु  हमें  इस  कदम
 क

 महत्व
 को  कम  नहीं  समझना  चाहिये  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण है  ।  यह  उन्हें बिना  किसी  के  हस्तक्षेप  के

 कार्यपालिका

 शक्तियां देता  है  ।  पहले  इसका  प्रयोग  नहीं  किया  गया  ।  जहां  तक  इन  राज्यों  का  सम्बन्ध  वहां क

 लोग  आत्म-निर्भर  प्रौढ़  स्वाभिमानी  प्रौढ़  हम  चाहते  हैं  कि  भ्रपनें  प्रशासन  का  काम  वे  स्वयं  संभालें  |

 किन्तु हमें  यह  देखना  है  कि  इससे  संसद् की  इच्छा  भी पुरी  हो  इन शब्दों  के  साथ मैँ  माननीय  सदस्यों

 से  कहूंगा कि  वें  इस  विधेयक  का  सहायता  कौर  सहयोग  की  भावना  से  प्रौढ़  इसमें  सुधार करने  की
 भावना स  स्वागत  कर  |

 महोदय  meq यह  है  कि

 कुछ  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  प्रादेशिक  परिषदों  की  स्थापना  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  २--(परिभाषायें  )

 महोदय  :  sa  हम  खंडवार  विचार  area  करेंगे  |  खंड  २  के  सम्बन्ध  में  संशोधन

 नहीं है  ।  मैं  इसे  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 प्रदन यह है कि यह  है  कि

 विधेयक  का  at  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३--(प्रादशिक  परिषदों  का  विधान  दौर  उनका  |

 पंडित  mo  धन  पन्त  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  २०  में

 शाब्द  के  स्थान  पर  शब्द  रखा  जायें  |

 जैसा  कि  मेन  का  हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा  के  सदस्यों  की  संख्या  ४१  है  ।  मैं  वर्तमान  निर्वाचन

 क्षेत्रों  को  बदलना  नहीं  चाहता  ।  यदि संख्या ४०  तो  इनमें  कुछ  परिवर्तन  करने  होंगे
 ।  इस  बात की

 व्यवस्था के  लिये  कि  लोक-सभा  कौर  प्रादेशिक  परिषदों  के  निर्वाचन  एक  साथ  मैं  दोनों  के
 लिये  उतने

 ही  निर्वाचन-क्षेत्र  रखना  वांछनीय  समझता  हूं  ।

 श्री  श्रानंद  चंद  :  यदि  यह  विधेयक  पारित  कर  दिया  तो  अनुसूचित जातियों  के  सदस्यों  की
 संख्या  १२  होगी  ।

 वर्तमान  निर्वाचन-क्षेत्र  १२  के  साथ  मेल  नहीं  खायेंगी  झ्र ौर  कुछ  परिवर्तन  करने  ही  पड़ेंगे  ।

 पंडित
 गो०

 पन्त  :  मैंने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  था  ।  यह  किया  जा  सकता  है  कि  तीन

 दो  सदस्यों  वाले  निर्वाचन-क्षेत्र बनाये  ६  निर्वाचन-क्षेत्रों को  मिला  कर  तीन  बना  दिये  जायें  कौर

 प्रत्येक
 से  एक

 अनुसूचित  जाति  के  सदस्य  का  निर्वाचन  हो
 ।

 ऐसा  करने  से  यह  काम  जल्दी  हो  जायेगा
 ।

 मूल  अंग्रेजी में में  ।
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 श्री  आनन्द चंद  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि
 :

 पृष्ठ 2

 पंक्ति  २६  कौर  २७  के  स्थान  पर  निम्न रखा  जाये

 “(3)  The  Central  Government  may  nominate  not  more  than  four  persons

 to  be  Members  of  any  Territorial  Council  so  however  that  they  are

 all  non-officials  and  at  least  two  of  them  represent  the  Scheduled

 Tribes  of  the  Union  Territory  of  Himachal

 [“(3)  केन्द्रीय  सरकार  ४  से  अनधिक  व्यक्तियों  जो  सब  गैर-सरकारी  किसी  प्रादेशिक

 परिषद्  का  सदस्य  मनोनीत कर  सकती  है  कौर  हिमाचल  प्रदेश  के  संघ  राज्य-क्षेत्र  के
 नन ५

 मामले  में  से  कम  दो  भ्रनुसुचित  जातियों  का  प्रतिनिधित्व  करा |  ]

 श्री  बीरन  दत्त

 पृष्ठ  २

 पंक्तियां  संख्या  २६  तर  २७  निकाले  दी  जाये  ।

 मणिपुर  ale  हिमाचल  प्रदेश  में  जातियों  ate  अनुसूचित  जातियों  के  काफी  लोग

 निर्वाचित  हो  रहे  क्योंकि  उनके  निर्वाचन-क्षेत्र  विभाजित  हैं  ।  इसलिये  यह  उपखंड  निकाल  देना

 चाहिये  ।  उनके  प्रतिनिधित्व  से  वंचित  किये  जाने  की  कोई  शझ्राशंका  नहीं है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 सरकार  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  लेगी  |

 श्री उ०  मू०  त्रिवेदी :  मैं  orga  ध्यान  खंड  ३  के  उपखंड  (३)  की  कौर  दिलाना चाहता  हूं  ।

 उसमें  उपबन्ध  यह  है
 कि  केन्द्रीय सरकार  किसी  प्रादेशिक  परिषद् में

 ४
 व्यक्ति  तक  मनोनीत  कर  सकती

 है
 ।

 यह  उपबन्ध  संविधान  के  प्रतिकूल  है  कौर  इसे  इस  विधेयक  में  नहीं  होना  चाहिये  |

 क. अनच्छुद  १५,  अरोरा  २६  को  छोड़  कर  जिनमें  बच्चों  कौर  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 ख़ादिम  जातियों  को  संरक्षण  दिये  गये  संविधान  में  नागरिकों  के  बीच  विभेद  करने  का  कोई  उपबन्ध

 नहीं  है  ।  तो  सरकार  के
 ४

 व्यक्ति  मनोनीत  करने  का  क्या  झ्राघार  है  ?  हिमाचल  प्रदेश  या  त्रिपुरा के  लोगों

 में  परस्पर  विभेद  करने  का  कोई  कारण  नहीं  हो  सकता  ।  मनोनयन  का  परिणाम  कंवल  पक्षपात  ही  हो

 सकता है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन है  कि  खंड  ३  का  उपखंड  (३)  संविधान के  प्रतिकूल
 है  ।  यह  देखना

 कर्त्तव्य  है  कि  इसे  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  |

 श्री  रीडिंग  किलिंग  मैं  भी  खंड  ३  के  उपखंड  (  ३)  का  विरोध  करता हूं  यह  मनी  पुर  ae  त्रिपुरा

 लागू होता  है  ।  यदि  सरकार  ये  चार  व्यक्ति  मनोनीत कर  देती  तो  इनकी  सहायता  से  अल्पसंख्यक

 वर्ग  किसी भी  समय  परिषद्  के  निर्णयों  को  रह  कर  सकता  है
 ।

 यदि  भावना  यह  है  कि  कुछ  विभागों

 को  परिषद् में
 प्रतिनिधित्व

 नहीं  दिया
 तो

 कुछ
 स्थान  उनके लिये  सुरक्षित  रखे  जा  सकते  हैं  या

 कुछ  निर्वाचन-क्षेत्रों  को  दो-सदस्यों  वाले  निर्वाचन-क्षेत्रों  घोषित  किया  जा  सकता  है  wie  एक  स्थान

 सम्बन्धित  समुदाय  के  लिये  सुरक्षित
 किया

 जा  सकता  है
 ।

 मनोनयन  का  उपबन्ध  बिल्कुल  अनावश्यक  है

 और  प्रजातंत्र की  भावना  के  विरुद्ध  है  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इसे  निकाल  दिया  जाये  |

 पंडित  Mo  संवैधानिक  आपत्ति  के  सम्बन्ध
 में  मुझे  अधिक  नहीं  कहना  है  ।  मेरे  विचार

 में  ऐसी  कोई  आपत्ति  मान्य  नहीं  हो  सकती
 ।

 हम  जाये  दिन  ऐसे  विधेयक  पारित  कर  रहे  जिन  में
 नयन

 के  कुछ  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  या  ay  प्राधिकारियों  में  सुरक्षित  रखा  जाता  है  ।  मेरे  विचार  में
 इस  तर्क॑  में  कोई  जोर  नहीं है

 मूल  ग्र ग्रेजी  में  ।
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 [
 पंडित  गो०

 में ०  पन्त |

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  जब  तक  यह  न  हो  हम  मनोनयन नहीं  करेंगे  ।  ऐसा

 हम
 तब करेंगे  जब  सापेक्षतया  पिछड़े हुये  वर्गों को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  न  मिला हो

 ।
 यदि  उन्हें  उचित

 प्रतिनिधित्व  प्राप्त  तो  मनोनयन  का  अवसर  भी  उत्पन्न नहीं  होगा  ।  तथापि में  श्री  आनंद
 चन्द

 का  संशोधन  स्वीकार
 करने  के  लिये  तैयार  हूं

 प्रौढ़
 इसमें  ७  सुधार  करना  चाहूंगा  यात्रियों

 if  ह
 के  स्थान  पर  रे  रखा  जा  सकता है  ।  मुझे  तराशा है  कि  माननीय सदस्य  इससे  संतुष्ट  हो  जायेंगे

 इन  दो  के  बारे  में  यदि  मैं  यह  कहूंगा कि  मैंने  शेष  भाग  को  भी  बढ़ा  दिया  किन्तु  यदि

 स्वीकार कर  लिया  तो  मनोनयन  श्रनिवायं हो  जायेगा

 जब  तक  यह  बिल्कुल  आवश्यक न  हम  यह  तरीका  नहीं  अपनाना  चाहते
 |

 (  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 संख्या  दो  हो  जायेगी  कौर  मनोनयन  केवल  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  का  होगा  ।  इसका  उद्देश्य

 किसी  वर्ग  को  हानि  पहुंचाना  नहीं  है  बल्कि  कुछ  पिछड़े  हुए  वर्गों  सहायता  देना है  ।  हो  सकता है
 कि  यह  उपबन्ध केवल  कागज  पर  ही  रहे  कौर  इसका  प्रयोग  करने  की  झ्रावस्यकता  ही  न  पड़े  ।  मुझ

 arent है  कि  मैंने  जो  परिवर्तन  किया  उस  पर  कोई  ae  होगी  ।  यह  एक  हानिरहित  उपबन्ध

 होगा  जो  आवश्यकता  पड़ने  पर  सहायक  हो  सकता  है  ।  भ्रन्यथा  यह  बिना  कोई  हानि  पहुंचाये  कागज

 रह  जायेगा  |

 में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि

 पृष्ठ २  म

 पंक्ति  २६  रोक  २७ के  स्थान  पर  यह  रख  दिया  जाये

 The  Central  Government  may  nominate  not  more  than  two  persons,  not

 being  persons  in  the  Service  of  Government,  to  be  members  of  any  Territorial

 Council”’

 [  सरकार  दो  से  अनधिक  व्यक्तियों  जो  सरकार  की  सेवा  में  न  किसी  प्रादेशिक

 परिषद्  का  सदस्य  मनोनीत  कर  सकती  है  ।”  |

 अध्यक्ष  महोदय  हारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुजरा  |

 महोदय  :  प्रइन  यह  है

 कि  पृष्ठ  २  पंक्ति  २०  में

 शब्द  [  ]  के  स्थान  पर  शब्द  [  टर्न  ]  शाब्द
 रखा  जाय

 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 महोदय  :  मैं  समझता हुं  कि  श्री  बीरेन  दत्त
 अपने

 सं  गोधन  के  श्राग्रह  नहीं  कर  रहे  ॥

 यह  ह

 q  nm  खंड 3,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  को  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ३,  संबोधित  रूप  में  विधायक  में  जोड  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  समझता  हुं  कि  मैं  खण्ड  ४  से  १८  तक  इकट्ठे  प्रस्तुत
 कर

 सकता  हूं
 ।  क्या

 किसी  को  संशोधन  रखना  किसी  ने  नहीं  ।
 ~

 मल  ब» ध प्रग्रज  में  ।
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 यह  है  :

 खण्ड  ४  से  १८  तक  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 खण्ड* ४  से  १८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  का  अन्तिम  रूप  )

 श्री  was  चन्द  :  इस  खण्ड  के  उपबन्ध  के  ware  जिलाधीदा  के  आदेश पर  ग्रसित  नहीं  की  जा

 सकती
 |  ag  केवल  एक व्यक्ति से  युक्त  निर्वाचन  न्यायाधिकरण होगा  ।

 मैंने  संशोधन रखा  है  कि
 उसके  पर  सम्बन्धित  संघ-क्षेत्र  में  ata  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये  ।

 महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  ।

 गो०  ब०  पन्त  :  निर्वाचन  के  विरुद्ध  याचिका  पर  जिला  न्यायाधीश  विचार  कौर  निर्णय

 करता
 है  |  विधेयक  की  योजना  के  अधीन  ऐसे  मामलों  में  अरपिल  नहीं  की  जा  सकती  ।  बम्बई  में  भी  लघुवाद

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  पास  कपिल  की  जा  सकती  जिसकी  स्थिति  मैं  निम्न  तो  नहीं  कहूंगा

 परन्तु यहां  के  जिला
 न्यायाधीश

 के  समान  होती  है
 ।

 बम्बई  निगम  के  निर्वाचनों  के  सम्बन्ध  में  यही

 प्रचलित  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  भी  जिला  बोले  के  निर्वाचनों  के  मामलों  में  जिला  न्यायाधीश  के  रादेश  पर

 aire  नहीं  हो  सकती  कौर  ऐसा  ही  नगरपालिका  बोर्डों  के  निर्वाचन  के  मामलें  में  होता  है  ।.  मैं  समझता
 ह

 हूं  कि  विंमान  उपबन्ध  उचित  है  ।  इस  प्रकार  के  मामलों  में  हमें  भ्रनांवश्यक  मुकदमेबाजी  को  प्रोत्साहन

 नहीं  देना  चाहिये  |  माननीय  सदस्य  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  अपना  संशोधन  वापस ले  लें  ।

 को  आनंद  चंद  :  मैं  संशोधन  के  लिये  ae  नहीं  परन्तु  मैँ  माननीय  मंत्री  का  ध्यान

 इस
 दिलाना  चाहता  हूं

 कि
 प्रादेशिक  परिषद्  न  तो  जिला  बो  है  कौर  न  ही  इसके  कृत्य  बम्बई

 पालिका निगम  के  जैसे  हैं  ।  वह  राज्य-सभा  के  लिये  निर्वाचक  मंडल  है  ।  न्यायिक  आयुक्त
 के

 पास  ate  का  भ्रधघिकार  होना  चाहिये  ।

 गो०  ब०  पन्त  :
 मैं  समझता  हुं  कि  वर्तमान  उपबन्ध से  प्रयोजन  सिद्ध  हो  जायेगा  ।  मैं

 मुकदमेबाजी  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहता  ।

 श्री  आनंद  चन्द  :  मैं  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 fare  महोदय  :  wet  यह  है  :

 खण्ड  १९  विधेयक
 का  अंग

 बने  उ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 खण्ड  १६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २०  प्रौढ़  २१  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  २२--  कौर  उप-सभापति )

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  मैं  aaa  संशोधन  संख्या  ३६  शर  ३८  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  बीरेन  दत्त  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  ४,  ५  और
 ६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 खंड  ६  a  member  ofਂ  सदस्य  दादों  के  पश्चात  ofਂ

 दाऊद  अध्यक्ष  के  भिदा  ग्रीन  प्रत्यक्ष  गलती  के  रूप  मे  रखें  गये  |

 मल  ग्रंग्रेजी  में  ।
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 fat  आनन्द चन्द  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  पृष्ठ  ४,  पंक्ति  ३४  शर  ३४  में

 a  period  not  exceeding  three  yearsਂ

 वर्ष  से  अ्रनधिक  काल  के  शब्दों  के  स्थान  पर  a  period  not  exceeding

 one  yearਂ

 ह
 “[  एक  वर्ष  से  अनधिक  काल  के  लिये  ]  शब्द  रखे  जायें  ।

 ले०  जोगेश्वर  सिह  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ३८  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सब  संशोधन  कौर  खण्ड  सभा  के  समक्ष  हैं  ।  प्रत्येक  वक्ता  को  एक

 मिलेगा  ।

 श्री  बीरेन  दत्त
 :  संशोधन  ४५  में  सभापति को  हटाने के  लिये  परिषद्  के  अधिकार का  दत

 लिया  गया  है  |  विधेयक  में  सभापति  को  हटाने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  |  लोकतन्त्रात्मक  ढंग  में  निर्वाचित

 किसी  नगरपालिका  अथवा  निगम  में  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  कि  जब  तक  उस  परिषद  का  अन्त  न

 किया  जाय  सभापति को  न  हटाया जा  सके  ।  मैँ  आशा  करता  हूं  कि  गह  मंत्री  इस संशोधन को

 स्वीकार  ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर  fag  :  मेरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  कंवल  निर्वाचित  सभापति  से  नाम निर्दिष्ट

 सभापति  से  नहीं  ।  यदि  परिषद्  के  सदस्य  सभापति  को  निर्वाचित  कर  सकते  हैं  तो  उन्हें  उसे  पदच्युत

 करने  का  भी  अधिकार  होना  चाहिये  ।  यहां  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  भ्रम  आशा है  कि  माननीय

 मंत्री  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करेंगे  |

 शनी  रिश्तों  किलिंग  :  खण्ड  २२  के  उपखण्ड  (१)  में  कहा गया  है  :

 परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  प्रथम  सभापति  को  नामर्निर्दिष्ट  कर  सकती  है  जो  तीन  वर्ष  से

 mata  काल  के  लिये  पदधारी  रहेगा  प

 मेरे  संशोधन  में  इस  परन्तुक  को  हटाने का  प्रयत्न  किया  गया  है
 ।  केन्द्रीय

 सरकार  को
 सभापति

 के  नाम-निर्देशन का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  सभापति  के  निर्वाचन  का  अ्रधघिकार  सभी  लोकतंत्र

 संस्थाओं में  निहित  होता  है  ।

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  भय  हो  कि  प्रथम  बैठक  में  कोई  सभापति  नहीं  होगा  तो  उसके  लिये

 प्रशासक  है  ।  पहले  दिन  ही  सभापति  के  निर्वाचन  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  अरत: इस इस  परन्तुक

 को  हटा  कर  उसके  स्थान  पर  मेरा  संशोधन  रखना  चाहिये  ।

 मैं  यह  भी प्रस्ताव क  रता  हूं  कि  सभापति  को  हटाने  के  उपबन्ध  का  एक  नया  उपखण्ड  जोड़ना  चाहियें
 ।

 उसे  हटाने  का  अधिकार  परिषद  को  देना  चाहिये  ।  aren  है  कि  गृह  मंत्री  मेरे  संशोधन  को
 स्वीकार

 करेंगे  ।

 श्री  आनंद  चन्द
 :

 मेरा  संशोधन  संख्या  ३७  है  ।  मैं  खण्ड  २२  के  उपखण्ड  (  १)  का  यह

 समझता  हूं  कि
 यदि

 उचित  योग्यता  का  सभापति  उपलब्ध  न  हो  तो  सरकार  किसी  को  तीन  वर्ष के  लिये

 नियुक्त कर  सके  ।  मैं  झपने  संशोधन  द्वारा  इस  कालावधि  को  एक  वर्ष  तक  सीमित करना  चाहता  हूं  क्योंकि

 मेरा  विचार  है  कि
 इन  परिषदों  को  ५  वर्ष  की  कालावधि  के  लिये  स्थापित  करना  है और  हो  सकता है

 मूल  wish  में  ।
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 कि  इस  शाक्त  का  प्रयोग  करना  पड़े ।  ऐसी  स्थिति में  यह  शि  सावधानीपूर्वक  प्रयुक्त की  जानी

 चाहिये  ।

 पंडित  गो०  पन्त
 :  मैं  श्री  आनन्द  चन्द  के  संशोधन  को  स्वीकार  करने  के  लिये  तयार हूं  कि

 वर्षਂ  के  स्थान  पर  वर्षਂ  दाऊद रखे  जायें  परन्तुक इस  प्रकार  होगा

 परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  प्रथम  सभापति  को  नाम निर्दिष्ट  कर  सकती  है  जो  एक  वर्ष  से  अनधिक

 कल  के  लिये  पदधारी  रहेंगा  |

 मैं  संशोधन  के  प्रस्तावक  की  बात  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  खण्ड  के  अधीन  जो  अधिकार  लिया  जा

 है  उसे  अ्रवद्य ही  प्रयोग  नहीं  किया  जायेगा  |  इस  समस्या  का  एक  विशेष  पहलू  है  जिस  के  सम्बन्ध  में

 में  चाहता हूं  कि  सदस्य  उस  पर  विचार  करें  ।  यह  प्रादेशिक  परिषदों  का  सर्वथा  नया  आरम्भ  होगा ।

 बहुत  से  प्रबन्ध करने  होंगे  कौर  में  इसकी  तैयारी  सम्बन्धी  तथा  प्रारम्भिक  काय  करना  होगा  |

 यदि  सभापति  परिषद्  के  सदस्यों  में  से  निर्वाचित  हो  तो  वह  शुभारम्भ  में  सभी  बातों  का  ठीकਂ  प्रबन्ध  नहीं

 कर  सकेगा |  यह  उपबन्ध किया  गया  है  कि  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  यदि  आवश्यकता  समझी

 जो  प्रारम्भ  में  परिषदों  को  होंगी  तो  किसी  व्यक्ति  को  नाम निर्दिष्ट  करना  भ्रावश्यक  तब  उसे

 नामनि्दिष्ट किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  जैसा  मैंने  सुझाव दिया  है  यह  कालावधि  किसी  भी  मामले में

 एक  वर्ष से  अ्रधिक  नहीं  यह  एक  वर्ष  से  कम  भी  हो  सकती  हज़ारों  हो  सकता  है  कि  किसी  को  भी

 नामनिदिष्ट  न  जाय  केवल  सावधानी से  लिये  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  आखिर  जो

 व्यक्ति  नाम निर्दिष्ट  होगा वह  एक  वर्ष  के  पश्चात  पदारूढ़  नहीं  रहेगा  |  सरकार  श्रनावस्यक  रूप  से
 ON

 किसी को  नाम निर्दिष्ट  करना  नहीं  परन्तु  यदि  परिषद्  को  सहायता  देने  के  लिये  ताकि वह

 दक्षतापूर्वक  भली  प्रकार  अपना  कार्य  कर  यह  प्रावस्था  समझा  गया कि  अधिकतम एक  वर्ष

 तक  की  कालावधि  के  लिये  किसी  को  नाम निर्दिष्ट  किया  जायें  तो  परिषद  द्वारा  उचित  रूप  से  गतंव्य

 पालन  के  लिये  श्राकश्यक  का  उपबन्ध  करने  के  हेतु  कार्यवाही  की  जायेगी  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 जो
 स्पष्टीकरण  मैने  दिया  उसे  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  उपबन्ध  की  वांछनीयता  अनुभव  की  जायेगी  ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर  सिह  सभापति  को  हटाने  के  सम्बन्ध में  रोका  क्या  कहना

 गो०  ब्०  पन्त  :  जहां  तक  हटाने  का  सम्बन्ध  संशोधन  में  सभापति  कौर  उपसभापति

 दोनों  का  उल्लेख  है  ।  माननीय  सदस्य  उपसभापति  को  हटाने  के  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  क्यों  चाहते  हैं
 ?

 मुझे ऐसे  किसी  उपबन्ध  की  जानकारी  नहीं  जिसके  भ्रन्तर्गत  कि  उपसभापति को  हटाया  जाता हो  ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर  सिंह  :  मेरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  उपसभापति  से  नहीं  है  ।

 श्री  दीदार  शव  हम  उप-सभापति  शब्द  हटा  देते हैं  ।  क्या तब  मंत्री  महोदय  निशाना  स्वीकार

 केर  लगे
 ?

 गो  ०  ब०  पस्त :  यदि  are  शब्द  हटा
 भी

 दें  तो  भी  मैँ
 दो  सुझाव  प्रस्तुत

 करूंगा
 एक  यह  है  कि  चुनाव  के  परचात् एक वष एक  वष  तक  ऐसा  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाना

 चाहिये
 क्योंकि  यदि

 चुनाव के  दूसरे  ही  दिन  श्राप  उसके  हटाने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करत ेहैं
 तथा  उसको

 केम  करने  का  कोई  अवसर  ही  नहीं  मिलता  ag  किसी  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  इसलिये  चुनाव के  एक
 वर्षे के

 पश्चात्  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हो  सकता  है  ।

 यदि  इस  प्रकार  का  संकल्प  परिषद्  एक  बार  स्वीकार  कर  दे  अथवा  उस  पर  जोर
 न  दिया

 गाये
 तब  उसी  प्रकार  का  संकल्प  उस  तिथि  से  एक  वर्ष  के  इन्दर  प्रस्तुत नहीं  होना  चाहिये  ।  अन्यथा एक एक

 मैकलम  प्रस्तुत  होगा  तथा  अगली  बैठक  में  WCATHIT  हो  जायेगा
 ।

 तब  फिर  वही  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जा
 भ्रंग्रेजी में  ।
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 [  पंडित  ato  ब्०  पन्त  |

 सकता है
 ।  अरन्य

 स्थानों  पर  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  एक  बार  संकल्प  प्रस्तुत  होने  वह  एक  वर्ष  के

 ही  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  ।  भ्रत्यथा  परिषद  कार्य  ही  नहीं  कर  सकेगी ।

 श्री  र्ल्स  :
 मेरे  विचार  से  नगरपालिका के  अथवा  निगम  के  सभापति को  हटाने

 के  लिये ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मंत्रिमंडल  के  लिये  भी  एक  सत्र  में  स्वीकृत  संकल्प  अगले  सत्र  में

 रखा  जा  सकता  है  ।

 गो०  ब०  पन्त :  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  परिषदें  काम  नहीं कर  सकेंगी  ।  प्रतिदिन

 सभापति  बदला  करेंगे  |  नगरपालिका  अधिनियम  में  भी  एक  वर्ष  की  व्यवस्था  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  श्री  aes  चन्द  का  संशोधन  संख्या  ३७  स्वीकार कर  लेना

 च्चा हत हू हैं  ।  मैँ  उसे  मतदान के  लिये  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  :

 बल्

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ३४  तथा  ३५  में  a  period  not  exceeding  three  years  [  वर्ष

 से  अनधिक  की  अवधि  के  लियेਂ  ]  शब्दों  के  स्थान  पर  a  period  not  exceeding

 one  yearਂ  [  वर्ष  से  अनधिक  की  ata  के  लियेਂ  ]  शब्द  रखे  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभापति  तथा  उप-सभापति को  हटाने  वाले  संशोधन  के  सम्बन्ध  में

 सभापति  शब्द  हटा  दिये  गये
 ।

 मैँ  इसका  प्रारूप  लेकर  सभा  के  समक्ष  बाद  में  रख  परन्तु  क्या

 सदस्य  इसमें  निहित  सिद्धांत  को  स्वीकार  करने  के  इच्छुक  हैं
 ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 महोदय  :
 यह  सिद्धांत भी  स्वीकार कर  लिया  गया है  कि  चुनाव के  एक  वर्ष  के  भि

 नहीं ष्  ait उगा तथा  हटाने  के  पहले  संकल्प  के  एक  वर्ष  तक  इस  प्रकार  का  संकल्प  प्रस्तुत

 माननीय  सदस्य  हां  ।

 fame  महोदय
 :  औपचारिक रूप  से  ,  मैं  संशोधन  सभा  में  बाद  में  रखूंगा  |  खण्ड २२

 पर

 अभी  हम  मत  नहीं  लेंग  ।  मेरे  विचार  में  श्रव्य  सभी  संशोधन  वापस  लिये  गये  ।  क्या  सभा  इन  संशोधनों  को

 वापस  लेने  की  भ्र नुम ति  देती है  ?

 सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिये  गये  ।

 महोदय  :  खण्डे  २३  पर  कोई संशोधन  नही ंहै  ।  खण्ड  २४  पर  श्री  प्रा नन्द  चन्द  अपना

 संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 प्रत
 यह  है

 खण्ड  २३  तथा  २४  विधेयक  का  अंग  बने  12.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २३  तथा  २४  विधेयक  सें  जोड़  दिये  गये  ।

 मूल  मरंग्रेजी  में  ।
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 खण्ड  २४५--  के  वेतन  तथा  भत्ते  )

 श्री  बीरेन  दत्त
 :

 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ६  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 मैं  इस  संशोधन के  द्वारा
 ह

 के  स्थान पर  शब्द  रखना  चाहता  हूं  ।  क्योंकि  मुख्य  कार्यपालिका  पदाधिकारी  की

 नियुक्ति  परिषद्  को  करनी  चाहिये  ।  नियुक्ति  से  पूर्व  प्रशासक  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  का  परामर्श  लिया

 जा  सकता है  ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त :  सही  बात  यह  है  कि  हमने  इसमें  एक  विशेष  तथा  अपवाद  रूप  व्यवस्था

 की  है  ।  इस  प्रकार  की  संस्थापकों  के
 सदस्य

 किसी  वेतन  शारिवा  भत्तों  के  अ्रधिकारी

 नहीं  होते  कौर  न  सभापति को  कोई  वेतन  दिया  जाता  है  ।  परन्तु  हमारा  विचार है  कि  इन  संस्थानों

 के  सदस्य  दूर  से  ७५  हैं  क्योंकि  तथा  हिमाचल  देश  के  पहाड़ी  इलाके  तथा

 ख़ादिम  जाति  के  लोग  दूर  प्रदेशों  में  रहते  हैं
 ।

 इसीलिये  हमने  यह  अपवाद  स्वरूप  व्यवस्था  की  है
 ।

 मैं  नहीं

 चाहता  कि  उन  पर  झपने  वेतन  तथा  भत्तों  को  निश्चित  करने  का  भार  डालूं  ।  यह  ठीक  नहीं  होगा  |  इसलिये

 मैं  यह  जिम्मेदारी  ५  ऊपर  लेता हूं  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  वह  भी  इससे  मुक्त  होना  चाहेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 तथा  स्वीकृत  ।

 fara  महोदय
 :

 प्रशन  यह  है
 :

 खण्ड  २४५  विधेयक का  बने  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २४५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २६  तथा  २७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  २८--(प्रादेशिक  परिषदों  के  कृत्य )

 श्री  area  चन्द
 :

 मैं  अपना  संशोधन संख्या  ४१  प्रस्तुत करता  हूं  क्योंकि  मैं  चाहता हूं  कि  खण्ड

 २८  में  oy  चिकित्सा  संस्थायें  arte  श्रानी  चाहियें  ।

 श्री  सोरेन  दत्त
 :

 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  १०  तथा  ११  प्रस्तुत करता  हूं
 ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  त्रिपुरा की  जनसंख्या  में  ५०  प्रतिशत  विस्थापित  व्यक्ति  हैं
 ।

 पुनर्वास  विभाग  इस  प्रकार  का  काम  कर

 रहा  है  कि  उसके  लिये  स्वीकृत  धनराशि  व्यर्थ  जा  रही  है  ।  यदि  मुख्य  आयुक्त  के  प्रधान एक

 शक  ही  इसके  लिये  काम  करता  रहा  तो  इससे  इन व्यक्तियों  को  पुनर्वासित  करने में  कोई  सहायता  नहीं

 मिलेगी  ।  इसलिये यह  उचित  नियंत्रण  में  होना  चाहिये  अन्यथा  परिषद् से  जनता  को  कोई  लाभ  नहीं
 ७५  ह

 होगा  ।  इसलिये  मैंने  सुझाव  दिया  कि  विस्थापित  भूमियों  तथा  नगरपालिका  शादी  का  नियंत्रण

 भी  इस  सूची  में  शामिल  कर  देना  चाहिये  |
 ~~  ५,

 संशोधन  ११  में  मने  सरकार  का  ध्यान  इस  भ्रोर  दिलाया  है  कि  यद्यपि  सुधार  शादी

 के  लिये  विधान  बनाने  की  शक्ति  हमें  नहीं  दी  गई  है  इसलिये  परिषद् को  यह  शक्ति  दी  जानी  चाहिये
 कि

 वह  कुछ  संकल्प  पारित
 कर  सके  जो  केन्द्र  में  परामर्शदात्री  परिषद्  के  लियें  सिफारिश  के  तौर  पर

 माने जा  सकें  ।

 श्री  दीदार  देव  :  अपने  संशोधन
 ह

 में  मैंने  यह  सुझाव दिया  है  कि  परिषद्  एक  संकल्प  से  केन्द्रीय
 सरकार

 को  जनता के  हित  की  सिफारिश करे  तथा  प्रयास  उन  बातों  को  कार्यरूप  में  परिणत  करे  यदि

 परिषद् की की  बैठक  बहुमत  से  उस  संकल्प  को  पारित  कर  दे
 ।

 यह  परिषद्  निर्वाचित  सदस्यों क
 आधार  पर

 मूल  प्रंग्रेजी में  ।
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 aaa  देव |

 बनाई  गई  है  इसलिये  कम  से  कम  जनता  की  कुछ  जैसे  झूमिया  शरणार्थी  पुनर्वास के

 बारे में  कुछ  शक्तियां  इसको  दी  जानी  चाहियें  ।  यदि  ara ये  शक्तियां  इसको  नहीं  देना  चाहते  तो  कम  से

 कम  यह  शक्ति  तो  दीजिये  जिसके  द्वारा  यह  केन्द्रीय  सरकार  को  इनके  बारे  में  सिफारि दा  कर  सके  ।  इसलिये

 माननीय गृह  मंत्री  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वह  इस  पर  विचार  करें  ।

 jal  ले०  जोगेश्वर  सिह  मेरे  विचार से  सभा  की  यह  राय है  कि  कृषि  तथा  उद्यानविद्या

 इस  सूची में  सम्मिलित कर  देनी  चाहिये  ।  मेरी भी  माननीय गृह  मंत्री  से  यह  प्रार्थना है  कि  उन्हें  इन

 दोनों  विषयों  को  सूची  में  शामिल  कर  लेना  चाहिये  ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :  यदि  विस्थापित  झूमियों  तथा  भूमिहीन  किसानों  के  पुनर्वास

 की जिम्मेदारी इन  परिषदों  को  दे  दी  जाये  तो  इसका  यह  मतलब  है  कि  श्री  बीरेन  दत्त  इन  परिषदों

 को  दी  गई  जिम्मेदारियों  को  ठीक  प्रकार  नहीं  जानते  ।  यदि  उचित  रूप  से  इन  पर  काम  किया

 जाये  तो  इन  मामलों  के  लिये  भ्रमित  धनराशि  चाहिये  ।  इन  सदस्यों  को  सुलझाने  के

 लिये  लाखों  रुपयें  ast  करने  परिषदों  के  संसाधन  बहुत  सीमित  राज्य  सरकारें

 भी  इन  मामलों  को  नहीं  सुलझा  सकीं  ।  जैसा  कि  उनको  ज्ञात है  केन्द्रीय  पुनर्वास  मंत्रालय

 पंजाब  तथा  प्राय  राज्यों  से  इन  प्रश्नों  पर  सीधे  बातचीत  कर रहा  यदि  प्रारम्भ में  ही  इन  परिषदों

 पर  यह  भार  डाल  दिया  गया  तो  इससे  यह  पुर्णतया  नष्ट  हो  जायेंगी  ।  इसलिये  इन  जिम्मेदारियों का

 हस्तांतरण  अथवा  उनको  इनका  भार  देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 a स  उ
 दूसरी  बात  उन्होंने  परिषदों  को  सिफारिश  करने  का  प्राधिकार  देने  के  बारे  में  कही  |  इस  बारे में

 भी  मेरे  विचार  से  संविधानिक  योजना  पर  ध्यान  नहीं  रखा  गया  है
 ।

 यहां  परामशंदात्री  संसदीय  समिति  है

 जो  नीति  सम्बन्धी  राय-व्यस्क  के  मामलों  पर  विचार  करती  जिससे  यह  सभी  मामले  उस

 समिति  के  सामने  रखें  जाते  हैं  जिसमें  इन  प्रदेशों  के  संसद-सदस्य  होते  इसलिये  ऐसा  संभव  है
 कि

 परिषद्  से  प्राप्त  संसद्  से  सम्बन्धित  परामदोदात्री  समिति  के  सुझाव  से  एकदम  भिन्न  हो  ।

 maa  उसके  विरुद्ध  हो  इसके  afar  इससे  गड़बड़ी  भी  हो  सकती है  ।

 प्रादेशिक  परिषदों  का  क्षेत्र  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  इन  विषयों  पर  ध्यान  देने  के  लिये  उन्हें  स्वतन्त्र
 ay  उ

 छोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।  वें  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  हैं  प्रौर  उनके  लिये  काफी  परिश्रम  ate  लगन  की

 आवश्यकता  होगी  |  इसलिये  यदि  हम  दोनों  बातों  को  मिला  दें  तो  उनके  क्षेत्र  शर  उन्हें सौंपे  गये  कार्यों

 की  व्याप्ति  प्रकार  कौर  स्वरूप  के  सम्बन्ध  में  अनावश्यक  ही  गलतफहमी  होगी  ।  ये  सब  प्रश्न  यहां  मंत्रणा

 समिति  में  उठाये  जा  सकते  जहां  निर्वाचित  सदस्य  इन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करेंगे  ।  हमने  इन  क्षेत्रों

 से  लोक-सभा  में  कौर  राज्य  सभा  में  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ा  दी  है  ताकि  हम  यहां  उनके  साथ  इन  विषयों

 पर  चर्चा कर  सकें  ।

 मैं  राशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इन  परिस्थितियों  में  इन

 रनों  पर  प्राप्त  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |

 श्रिया  महोदय  :  शालिहोत्र  प्रशिक्षण  शौर  अभ्यास  के  बारे  में  क्या

 पंडित  गो०  ब०  संविधान  में  दिये  हुये  राज्य-विषयों  की  सूची से  प्रशिक्षण  शौर  व्यवसाय

 के  बारे  में
 ये

 उपबन्ध  लिय  गय  वह  प्र  ट RT
 ौर

 व्यवसायਂ एक  मद  है  कौर  इसलिये

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 हमने  यहां  रखा  है
 |

 किन्तु  यहां  एक  अवशिष्ट  खंड  है  जिसमें कहा  गया

 ara  विषय  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  परिषद्  के  नियंत्रण  ate  प्रशासन  के  ग्रीन  रखने के

 लिये  ठीक  श्र  उचित  घोषित  करे  ी

 र  अन्य  कोई  बात  जो  वांछनीय  समझी  बाद  में  इन  संस्थानों  को  सौंपी जा  सकती  हैं  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  आनन्द  चन्द  के  संशोधन के  बारे  में  कया  मुन्ना
 ?

 श्री  आनन्द चन्द  :  में  उस  पर  नहीं  करना  चाहता

 jar  महोदय  :  कया  कृषि  के  बारे  में  वही  उत्तर है  ?  वह  श्री  जोगेश्वर सिंह  का

 संशोधन  है  ।

 पंडित  गो०  ब्०  पन्त :  वही  उत्तर है  ।

 रिया  महोदय  :  यदि  श्री  बीरेन  दत्त  संशोधन  वापस  नहीं  लेना  चाहते  तो  मैं  उन्हें

 मतदान के  लिये  रखूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  बीरेन  दत्त  के  संशोधन  संख्या  १०  कौर  ११  सभा के  मतदान के  लिये

 रखे  गये  तथा  अस्वीकृत हुये  |

 महोदय  :  यह  है  :

 खंड  २८  विधेयक  का  aa  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 सजा  खण्ड  २८-क

 श्री  बीरेन  दत्त  :  मैं  एक  नया  खंड  पुरःस्थापित  करना  चाहता  हूं  ।  हमें  अ्रनुभव  है  कि  पुलिस
 पदाधिकारी  प्रकार  निर्वाचित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  होते  जब  कभी  का  निर्वाचन

 होता  तब  पुलिस  का  सहयोग  नहीं  रहता  ।  कभी-कभी  तो  वे  पिट  जाते  हैं  ।  पुलिस  निर्वाचित  व्यक्तियों

 का  कोई  अदर  नहीं  करती  ।  मेरे  विचार  यह  परिषद्  बनायें  जाने  के  पुलिस  wie  परिषद्

 के  बीच  इस  तरह  का  कोई  Aisa  सम्बन्ध न  रहे  तो  परिषद  के  ठीक-ठीक  काम  करने  में  कठिनाइयां

 पैदा  होंगी  ।  कुछ  नगरपालिका  अधिनियमों  में  ये  उपबन्ध  हैं  |  are  है  कि  माननीय  मंत्री  यह  नया

 धन  स्वीकार  करेंगे  ।  में  अपना  संशोधन  संख्या  १२  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 गो०  ब०
 मैं  समझता  हुं  कि  माननीय  प्रस्तावक  ने  जो  तरक  प्रस्तुत  किये हैं  उनके

 आधार  पर  यह  प्रस्थापना  स्वीकार  करना  कठिन  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  पुलिस  सहायता  करने  के  बजाय

 ऐसी  संस्थाओं  के  लिये  रुकावटें  पैदा  करती  है  ।  तो  इस  तरह  पुलिस  पर  जोर  देकर  झगड़े  के  अवसर

 ही  क्यों  पैदा  किये  जायें
 ।

 यह  अधिक  wea  होता  कि  हम  दुश्मन  को  अकेले  ही  छोड़

 चाहे वह  मित्र के  या  अन्य  किसी  के  वेष  में  प्रौढ़  भ्रपने  कार्यों  पर  ही  निसार  रहे  ।  उसके

 मेरे  विचार  से  इस  खंड  से  अधिक  लाभ  नहीं  होगा
 ।

 इसका  सम्बन्ध  प्रशासनिक विषयों  से  है  कौर  यदि

 कोई  व्यवस्था  करनी  होगी  तो  वह  MATa  के  परामर्श  से  वहीं  कर  दी  जायेगी  ।  गर्त  संविधि  पुस्तक  में

 ऐसी  कोई  प्रस्थापना  रखना  ठीक  नहीं  होगा  ।  मेरी  भ्र पनी राय  यहं  है  कि  प्रशासक  प्रादेशिक  परिषदों  को

 अपना  सेव्य  पूरा  करने  में  प्रत्येक  संभव  सहायता  दें
 ।

 जहां  तक  सरकार प्रौर  प्रशासक की  बात  वे

 प्रादेशिक  परिषदों  को  सहायता  देते  रहेंगे  शर  वे  यह  चाहेंगे  कि  वे  न  केवल
 अच्छी  तरह  बल्कि

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 [  पंडित  गो०  ब०  पन्त ]

 क्षमतापूर्वेक प्रौर  सफलता पू वेक  काम  करें  ।  जो  संशोधन रखा  गया  वह  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति में

 सहायक  नहीं  होगा  जिसे हम  प्राप्त करना  चाहते  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  बीरेन  दत्त  का  संशोधन  संख्या  १२  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा

 गया  तथा  श्रस्वोकृत ।

 खण्ड  Re— (HTT  संचालन )

 श्री ले०  जोगेश्वर  सिंह  ने  ५  संशोधन  संख्या  १३,  १४  ate  १६,  श्री  रीडिंग  किलिंग  ने

 अपने  संशोधन
 संख्या  ४२  a  ४३  श्री  बीरेन  दत्त

 न
 श्रपना  संशोधन  संख्या  १५  प्रस्तुत

 किया ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर  सिंह  :  में  पहले  संशोधन  संख्या  १३  द्वारा  के  स्थान  पर  रखना

 चाहता  हूं  ।  प्रादिम  क्षेत्रों  में  संचार  व्यवस्था  बहुत  खराब  है  ।  कुछ  क्षेत्र  तो  ऐसे  जसे  तेमेंगलौंग सब

 जहां  संचार  की  कोई  सुविधायें  नहीं  हैं  इसलिये  जब  कभी  भीतरी  पहाड़ियों  में  जाना  होता

 संदेशवाहक  भेजना  होता  है  जब  तक  सदस्यों  को  दस  दिनों  की  पूर्वे-सुचना  न  दी  वे  बैठक  में

 उपस्थित  नहीं रह  सकेंगे  |  wa  मेरे  विचार से  उन्हें  दस  दिन  की पूर्वे-सुचना दी  जानी  चाहिये  ।

 मेरा  संशोधन  संख्या  १४  यह  है  कि  विशेष  बैठकों  के  लिये  तीन  दिन  की  पूर्वे-सुचना  के  बजाय

 सात  दिन  की  पटुवे-सुचना  दी  जाये  ।  उसके  कारण मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कौर  में  समझता  हुं  कि  मंत्री

 महोदय  उसे  स्वीकार  भी  करेंगे  |

 संशोधन  संख्या  १६  में  यह  कहा  गया  है  कि  परिषद्  की  बठक  की  परिषद्  पुस्तिकाਂ

 नामक  पुस्तिका  में  जिस  पर  अध्यक्ष  के  हस्ताक्षर  परिषद्  की  प्रत्येक  बैठक  के  बाद  यथाशीघ्र

 प्रकाशित
 की

 जायें
 |  यहां  उस  कार्यवाही के  प्रकाशन  के

 बारे
 में  कहीं भी

 कोई  उल्लेख
 नहीं

 परिषद्  के  सदस्य  जनता  के  प्रतिनिधि हैं  श्र  जनता  को  उनके  कार्यों के  बारे  में  जानकारी रखने  में

 दिलचस्पी  होगी  ताकि  बह  उनकी  आलोचना  या  प्रशंसा  कर  सके  ।  परिषद् की  कार्यवाही  का

 सारांश  एक  पुस्तिका  के  रूप में  प्रकाशित  किया  जाना  चाहिय े|

 दूसरी  बात  यह  है  कि  परिषद्  की  कार्यवाही  समाचारपत्रों  को  भी  दी  जाये  ।  विधेयक में  यह  उपबन्ध

 तो  रखा  गया  है  कि  जनता  परिषद्  की  कार्यवाही के  बारे में  जानकारी  प्राप्त  कर  सकती  है  किन्तु  इसका

 खास  तौर  पर  कहीं  भी  उल्लेख  नहीं  है  कि  वह  कार्यवाही  समाचारपत्रों को  भी  दी  जा  सकेगी  ।
 यदि  वह

 कार्यवाही  समाचारपत्रों  के  लिये  खुली  रखी  जाये
 तो

 सदस्यों  के  कार्य  शरर  परिषद्
 की  प्रगति

 के  बारे  में
 समाचारपत्रों में  समाचार  प्रकाशित  किये  जा  सकेंगे  ।

 aren है  कि  माननीय गृह  मंत्री  मेरे  सुझाव  स्वीकार  करेंगे
 |

 श्री  feat  किशि  :  मैंने  अपने  संशोधन  संख्या  ४२  श्र ४३ ४३  द्वारा  यह  सुझाव रखा  है  कि
 प  ON सात  दिन  क  स्थान पर

 i
 पुरे  तीस  दिनਂ  कौर  तीन  दिनਂ  के  स्थान  पर  दस  दिनਂ  रखे

 जायें  ।

 इन
 सुझावों  का  कारण  यह  है

 कि
 मुझे  ख़ादिम  जाति  के  लोगों

 की
 व्यावहारिक  कठिनाई  का  अनुभव

 है  ।  वास्तव  में  दस  दिन  की  पूर्व॑-सूचना  से  भी  हमें  अधिक  लाभ  नहीं  क्योंकि उन  क्षेत्रों  में  विमान
 सेवा

 के  fated
 ate

 कोई  सेवा  नहीं  है  ।  जैसे  चेरी बस  क्षेत्र  इम्फाल  से  बीस  मील  से  अधिक दूरी  पर
 मनीपुर

 में  लगभग  आठ  महीने  वर्षा  होती  रहती  है  शौर  विमान  सेवा  प्रायः
 बन्द  हो  जाती है

 ।

 मूर  अंग्रेजी  में  ।
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 मैं  समझता  हूं  कि  पुरे  सात  दिन  की पूर्व-सूचना  बहुत  कम  होगी  |  उस  अपराध  में  ख़ादिम  जाति का  कोई

 सदस्य  बेठक  में  नहीं  सकेगा  |

 मुझे  यह  स्पष्ट  रूप  से  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  सात  दिन  उस  दिन  से  गिने  जायेंगे  जबकि  पूर्वे-सूचना

 जारी  की  जाती  है  ।  यदि  ऐसा  हो  तो  वह  है  ।  मेरे  विचार  यदि  उस  दिन  को  गिना  जाता

 है  जब  कि  पूर्व-सूचना जारी  की  गयी  तो  तीस  दिन  की  safe  श्रव्य  रखी  जानी  चाहिये ।  जब

 संदेशवाहक  जाता  है  तो  संभव  है  कि  हरनेक  सदस्य घर  पर  शभ्रनुपस्थित  हों  ।  उन्हें  पर्याप्त  समय

 दिया  जाना  चाहियें  ताकि वे  ot  सकें  ।  सात  दिन  ate  तीन  की  safe  तो  बहुत  ही  थोड़ी है  क्योंकि  तीन

 दिन  में  तो  arg  इम्फाल  से  बाहर  किसी  गांव  में  भी  नहीं  जा  सकते  ।  यदि  मंत्री  महोदय  तीस  दिन  स्वीकार

 न  करना  चाहें  तो  वे  उसे  कुछ  कम  कर  सकते  किन्तु  वह  प्रविधि  अवश्य  बढ़ायी  जानी  चाहिये  |  आताहै है

 कि  इन  कठिनाइयों को  ध्यान  में  रखते  हुये  माननीय  मंत्री  यह  आवश्यक  संशोधन  स्वीकार  कर  लेंगे  |

 श्री  बीरेन  दत्त  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  परिषद् की  बेठकों में  जनता  सकेगी  तो  क्या

 qa  प्रतिनिधि  भी  at  सकेंगे  या  नहीं  ।

 पंडित  गो०  न०  हां  ।  समाचारपत्र जनता  का  एक  भाग  हैं  ।  में  हिमाचल  प्रदेश

 और  त्रिपुरा  में  संचार  की  कठिनाइयां  भलीभांति  समझता  हूं  ।  किन्तु  यदि  हम  तीस  दिन  की  पूर्व-सूचना

 रखें  तो  उसका  अर्थ यह  होगा  कि  son  कम  से  कम  दो  या  तीन  महीने  के  अन्तर  पर  न  हो  सकेंगी  ।

 यदि  श्राप  एक  महीने  की  पूर्व-सूचना  देंते  हूं  तो  प्राकार  कम  से  कम  एक  महीना  सामग्री  इकट्ठी  करने  के  लिये

 रुकना  होगा  जो  कि  अगली  बैठक  में  रखी जा  सके  ।  तब  एक  महीने  की  प्रौर  पूर्व-सूचना  दें
 इस  प्रकार

 एक  साल में  चार  या  पांच  बैठकों  से  अ्रघिक  नहीं  हो  सकेंगी  ।  मैं  यह  ठीक  नहीं  समझता  |  गर्त  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि

 पीठ  १०,  पंक्ति ७  में

 **  ५८४६1  के  स्थान  पर  शौर

 पृष्ठ  १०,  पंक्ति  १०  मं

 के  स्थान  पर  रखा  जाये

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  वे  स्वीकृत  हुये  ।

 poem  महोदय  श्री  जोगेश्वर  सिंह  के  संशोधन  संख्या  १३  जिससे  सात  दिन  की  अवधि

 को  दस  दिन  बढ़ाने  के  लिये  कहा  गया  दो  दिन  कौर  बढ़ा  दिये  गये  हैँ  ।

 गो०  ब०  पन्त  मेंने  उसे  बारह  कर  दिया  है  ।

 महोदय
 :

 ae  श्री  रिशांग  किलिंग  के  संशोधन  संख्या  ४२  श्र ४३ अ्रवरुद्ध है ४३  अवरुद्ध  |

 परिषद्  की  कार्यवाही
 के

 सारांश  की  प्रमाणीकृत  प्रतियों  के  बारे  में  श्री  दशरथ  देव  के  संशोधन के

 सम्बन्ध  में  बताया  जा  चुका  है  ।  मेँ  समझता हुं  कि  श्री  जोगेश्वर  सिंह  कार्यवाही  के  सारांश  के  सम्बन्ध  में

 अपने  संशोधन  का  प्राय रह  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  में  उन्हें  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखना  भ्रावश्यक

 नहीं  समझता  |

 सभा  की  श्रीमती  वापस  ले  लिये  गये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन यह  है
 ्

 कि  खंड  Ré  संशोधित  रूप  विषयक  का  at

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  Ré,  संशोधित  रूप  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 ५ अ्रंग्रेजी  में  ।
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 [  भ्रध्यक्ष  महोदय  |

 खंड  ३०--  परिषदों  की  बैठकों  में  उपस्थित  रहने  भाषण

 देने  का  प्रशासक का  अधिकार  )

 श्री  रिशांग  किलिंग  ने  aoa  संशोधन  संख्या
 ४४  प्रस्तुत किया  ।

 श्री  आनन्द  चन्द
 :  में  अपना  पयोधर  संख्या  sy  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 मेरे  संशोधन  का  प्रयोजन  बहुत  सरल  है  ।  वास्तव  प्रशासक  को  इन बैठकों  में  भाषण  देने  का

 अधिकार  होगा  किन्तु  जब  प्रत्यक्ष  पद  संभालने  का  जाता  तो  उनके  मतदान  के  लिये  wet  भी

 उपस्थित  होता  है  ।  सबसे  अच्छा  माग  यही  होगा  कि  उन्हें  अध्यक्ष  न  बनाया  जाये  ।  परिषद  का

 अपना  एक  अध्यक्ष  होता  है  प्रौढ़  वह  कार्य  संचालन  करता  है  ।  प्रशासक को  अध्यक्ष  बनाने  पर  यदि

 हम  उसे  मतदान  का  अधिकार  न  दें  तो  वह  अ्रनुचित  होगा  कौर  यदि  वह  मत  न  तो  उसके  TAHT का
 निरादर  होता है  ।  मेरे  संद्योधन का यही श्राद्यय है का  यही  है  कि  माननीय  मंत्री  का  ध्यान इस  दिलाया

 जाये  ताकि  वे  इस  खंड  पर  पुर्निवचार करें  ।

 गो०  ब०  पन्त  :  वास्तव  में  हमने  यह  उपबन्ध  परिषदों  के  हित  में  ही  रखा  है  ताकि  प्रशासक

 परिषदों  के  सदयों  के  सम्पर्क  में  रहे  कौर  उसे  उनसे  मिलने  प्रौढ़  उनके  साथ  सदस्यों पर  चर्चा  करने

 का  waar  मिलता  रहे  ।  इस  प्रकार वह  ऐसी  रियायतों  या  अरन्य  उपायों  की  घोषणा  कर  सकेगा  जिससे

 परिषद्  के  काम  में  सहूलियत  हो  ।  निस्सन्देह  उसे  वोट  देने  का  अधिकार  नहीं  वह  केवल  भाषण

 देगा  ्र  अध्यक्षता  करेगा  ।

 महोदय :  परन्तु  मतदान  एक  जसा  होने  पर  क्या  वह  निर्णायक  मत  दे  सकेगा
 ?

 गो०  बन  पन्त  :  वह  किसी  ग्र वस् था  में  भी  वोट  नहीं  देगा  ।

 न १५  ON
 लिये

 श्री  रीजनिंग  किलिंग
 :

 मेरे  संशोधन  संख्या
 ४४

 में  feat  १०  श्र  ११  को  निकाल देने  के

 कहा  गया  है  ।  मुझ  प्रशासक  के  परिषद्  की  बैठक  में  भाग  लने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  प्रत्येक  समय

 अध्यक्ष  बनने  पर  मुझे  आपत्ति  है  ।  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  वह  किसी  का  पक्ष  शर  साथ  ही

 चित  सभापति को  उसके  लिये  स्थान  खाली  करना  पड़े  ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त
 :

 मैंने  स्पष्ट  कर  दिया है  कि  जब  वह  भाषण  देगा  तब  ही  अध्यक्षता

 करेगा  |  वह  अध्यक्ष  नहीं  होगा  ।  इस  प्रकार  उनमें  कौर  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  में
 ताल  मेल

 रहेगा  |  परन्तु यदि  सन्देह  कौर  विश्वास पैदा  हो  जाये
 तो

 परिषद  का  कार्य  समुचित  ढंग
 से  नहीं  चल  सकेगा |

 श्री  feria  किलिंग  :  भाषण  के  बिना  भी  वह  बैठक  में  प्रकार  बैठ  सकता  है  ।

 पंडित  गो०  ब०  जब  वह  भाषण  देगा  तभी  वह  अध्यक्षता  जैसा  कि  सभापति

 जब  तक  परिषद्  में  भाषण  देते  भ्रध्यक्ष  पद  पर  बैठकें  प्रौढ़  इसक  बाद  चले  जाते  |  |

 महोदय
 :  खंड ३०  के  पुर्व  भाग  में  यह  सन्देह  रह  जाता  है  कि  वह  कवल  बैठक  में  भाग

 लेंगे  ्र  अध्यक्षता  करेंगे  |  क्योंकि  शब्द  वह  चाहेंਂ  मौजूद  है  ।

 गो०  Fo  पन्त  :  तो  ऐसा  कर  दत ह
 च  OA  द

 प्रशासक  क्षेत्रीय  परिषद्  की  किसी  भी  बैठक  में  भाग

 ल
 सकता  है  अथवा  उसमें  भाषण

 कर
 सकता  है

 ”
 ।

 fast  भ्रंग्रजी  में  ।



 २०  दिसम्बर  FEUE  PRE

 महोदय
 :  इस  प्रकार  जब  प्रशासक  किस  बैठक  में  भाग  लेगा  अथवा  भाषण  देगा  तो अध्यक्षता

 भी  करेगा  ।  इसलिये  उपखंड  (२)  ऐसे  रहेगा

 | हु  प्रशासक किसी  बैठक  में  भाषण  देगा  तो  उसकी  भ्रध्यक्षता  भी  हवा

 क्योंकि  यदि  व  ऐसे  करायेंगे  तो  भ्रध्यक्षता  नहीं  करेंगे  |  मंत्री  महोदय  को  औपचारिक  रूप  में  दो
 3}

 संशोधन  प्रस्तुत  करने  चाहियें  ्  कि  उपखण्ड  (१)  के  शब्द  ्  वह  चाह  हटा  दिये  जायें  कौर

 लक
 sy

 लिये  देਂ  रखे  जायें  । उपखंड  (२)  के  शब्द

 गो०  ब०  पन्त :  मैं  प्रस्तुत करता  हूं  : ~
 (१)  पृष्ठ  ११  पंक्ति  ८  में  he  so  desiresਂ  ag  चाहेਂ  ]  को  हटा  दिया

 जाये  |

 (२)  पृष्ठ  ११  पंक्ति  १०  में  [  ्  छह  स्थान  पर

 [  ६.  देगाਂ  ]  रखा  जाय े।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुये  ।

 forma  महोदय
 :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  ३०,  संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  का  अंग  बने
 ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ३०,  संशोधित  wa  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ३१  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३२--(श्रधिकारी  कौर  तमंचा री  )

 श्री  fram  किलिंग  ने  wea  संशोधन  संख्या  ४६,  श्री  बीरेन  दत्त  ने  संशोधन  संख्या  29,  श्री

 ao  जोगेश्वर  सिंह  ने  संशोधन  संख्या  १८  कौर  श्री  अनन्द  चन्द  ने  संशोधन  संख्या  ४७  WIT  VE

 प्रस्तुत  किये
 ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 पृष्ठ  ११  पंक्ति  १७  से  २०  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाये
 :

 (32)  if  a  resolution  for  renewal  of  the  Chief  Executive  Officer  is  passed  at

 a  meeting  of  the  Territorial  Council  by  a  majority  of  not  less  than  three-fourths

 of  the  total  membership  of  the  Council,  the  Administrator  shall  remove  him

 [“(2)  यदि  प्रादेशिक  परिषद्  की  बैठक  में  मुख्य  कार्यपालक  पदाधिकारी  को  हटाने  के  लिये

 संकल्प  तीन  चौथाई  बहुमत  से  पारित  हो  जाय  तो  प्रयास  उसे  फौरन  हटा  देगा

 श्री  दशरथ  देव  ने  संशोधन  संख्या  १४,  २०  कौर  २१  प्रस्तुत  किये  |

 jar  बीरेन  दत्त
 :

 मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है  कि  प्रमुख  कार्यपालक  अधिकारी  परिषद्  के
 सभापति  की  सहमति  से  नियुक्त  हो  ।  आशा  है  कि  सरकार  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर  सिंह  :  मेरा  संशोधन  संख्या  १८  यह  है  कि  कार्यपालक  अधिकारी  प्रशासक

 द्वारा  सदस्यों  में  से  ही  नियुक्त  किया  जाय  ।

 श्री  आनन्द  चन्द  :  मैं  यह  बात  तो  ठीक  नहीं  समझता  कि  प्रमुख  कार्यपालक  afar  परिषद्

 का  सदस्य  हो  ।
 यह  तो  कोई

 श्रषिकारी  ही  होगा  कौर  मैं  यह  भी  ठीक ही  समझता  हूं  कि

 अ्रग्रेंजी में में  ।



 १४००  प्रादेशिक  परिषद्  विधेयक  २०  १९५६

 [  श्री  प्रा नन्द  चन्द |]

 प्रशासक उसे  नियुक्त  करे  परन्तु  उसकी  नियुक्ति  तीन  वर्ष  के  लिये  होनी  चाहते  कौर  उसके  पुनः

 नियुक्त  किये  जानें  की  भी  व्यवस्था  हो  ।  उसे  स्थायी  नहीं  करना  चाहिये  जैसा कि  बम्बई

 पालिका  निगम  अधिनियम की  धारा  ५४  में  व्यवस्था  तीन  वर्ष  के  पश्चात्  अवसर  भ्राता  है  कि  इस

 बात  पर  विचार  किया  जाये  कि  afer  योग्य  हैं  अथवा  योग्य ।  मेरे  संशोधन  के  अ्रतसार  यदि वह

 बरच्छा  है
 तो

 उसकी  पदावधि  तीन  वर्ष  के  लिये  ae  बढ़ायी जा  सकती  है  यदि  नहीं  तो  मतदान  के

 बिना ही  उसे  हटाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  area  मेरे  संशोधन  के  भ्रनुसार  प्रमुख  कार्यपालक  अधिकारी  प्रशासक की  स्वीकृति

 से  सभापति  अथवा  उपसभापति  द्वारा  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।  क्योंकि  इस  प्रकार  उसे  परिषद् के

 निर्णयों  को  कार्यान्वित करने  में  पुरा  सचेत  रहना  पड़ेगा  ।

 प्रमुख  अधिकारी  को  हटाने  के  लिये  तीन-चौथाई  बहुमत  के  स्थान  पर  दो-तिहाई  होना  चाहिये  t

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :  प्रशासक  द्वारा  कार्यपालक  अधिकारी  का  नियुक्त  किया  जाना  बम्बई

 नगरपालिका  निगम  अधिनियम  की  व्यवस्था  के  अनुसार  ही  है  ।  इससे  अच्छी  व्यवस्था  नहीं  हो  सकती  ।

 हटाने के  सम्बन्ध  में  मैं  परिवर्तन  कर  सकता  हूं  ।  यदि  परिषद्  के  दो-तिहाई बहुमत  से  श्रमुख
 कार्यपालक

 ग्र धि कारी  को  हटाने  की  प्रस्ताव  स्वीकृत  तो  प्रशासक  उसे  तुरन्त  हटा  देंगी |

 इस  प्रकार  नियुक्ति  तो  प्रशासक  ही  परन्तु  उसके  कार्य  के  अ्रसन्तोषजनक  होने  पर  उसे

 हटाया जा  सकता है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  पुर्व  संशोधन  संख्या  ५४  को  संशोधित  करने  वाला  संशोधन  संख्या  ५४  प्रस्तुत

 करता  हुं  ।

 म  प्रस्तावित करता  हूं  :
 कि  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  ५४  जो  कि  सुची  ३  में  छपा

 प्रस्तावित  उपखंड  (२)  में  [  ]  स्थान  पर  two-third

 [  |  रखा  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ६६  कौर  ५४  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखे

 गये  तथा  स्वीकृत हुये

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४६,  १७,  १८,  V9,  १९,  ४€,  Yo  २१

 मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुये  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  ३२,  संबोधित रूप  विधेयक  का  aa  बने  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  ३२  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  ।

 श्रिया  महोदय  खण्ड  ३३,  ३४  श्र ३५  का  कोई  संशोधन नहीं  ।

 प्रशन यह  है  :

 खण्ड  ३३,  av  शौर  ३५  विधायक  का  ग  बन  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ३३,  ३४  a
 site  ३५  विधेयक

 में  जोड़  दिये  गये
 ।

 मल ६६  ५ भ्नंग्रेजी  में  ।



 २०  PENSE  प्रादेशिक  परिषद  विधेयक  शद

 jae  महोदय  :  खंड  ३६  पर  श्री  झा नन्द  चंद  ने  संशोधन  संख्या  ५०  की  सूचना दी  है  ।

 व्यय  बढ़ाने  के  लिये  राष्ट्रपति  की  भ्र नुम ति  भ्रावश्यक  है  ।  इस  कारण  यंह  संशोधन  अनियमित  है  ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  क्या  A  अपना  संशोधन  सकी  के  स्थान  पर

 दिया  जायਂ  प्रस्तुत कर  सकता  हूं  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 माननीय  मन्त्री
 को  भी  राष्ट्रपति  की

 भ्र नुम ति  लेनी  चाहिये  ।  प्रदान

 यह  है

 खण्ड  ३६  से  ५१  विधेयक  का अग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ३६  से  ५१  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  ५२--  )

 श्री  बीरेन  दत्त
 :  मैं

 अरपना  संशोधन
 संख्या  १७  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 समयਂ

 शब्दों  tart  में  विलम्ब  होने  कि  संभावना  है  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  शब्द  रखा

 जाना  चाहिये  ।

 महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  |

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :  दूसरा  भाग  परिषद  द्वारा  दी
 गई  व्याख्या से  सम्बन्धित  है  ।

 किस  समय  के  तुरन्त  बाद
 ?

 as  परिषद  से  इसे  लेगा  प्रौढ़  कुछ  समय  लगेगा  । प्राप्त होने  पर
 प्रशासक ने  उस  पर अरपन  विचार  भी प्रकट  करन  होंगे ।  उसे  कछ  जांच  भी  करनी  पड़ेगी  ।

 उसर  क  बाद  वह  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  व्याख्या  देगा  ।  वह  तरन्त  ही  नहीं  भेज  सकता  ।  उस  से
 इसका  समस्त  प्रयोजन ही  समाप्त  हो  जायेगा  ।  परिषद  को  भी  व्याख्या देने  तथा  wea  सामग्री  से

 इसे  सिद्ध  करने  का  भ्र वसर  नहीं  मिलेगा  ।  उससे  परिषद्  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 पच्रध्यक्ष  महोदय  :  संभवतया  माननीय  सदस्य  इस  पर  अ्राग्रहू  नहीं  करेंगे

 कशी  बीरेन  दत्त  :  नहीं  ।

 संशोधन  सभा  की  अ्रनस्ति  से  वापस  ले  लिया  गया  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 aT कि  खंड  ५२  विधेयक ar  बने  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ५२  विधेयक  में  जोड़े  दिया  गया  ॥

 खण्ड  ५३  — (tata  परिषदों  को  समाप्त  करने  का  अधिकार

 प्री  आनंद  चन्द  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  १७  में  पंक्ति  २२  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये

 ‘Provided  that  a  reasonable  opportunity  shall  be  given  to  the  Terri-
 torial  Council  to  explain  its  conduct  before  the  order  of

 supersession
 is  made

 final  by  the  Central

 [  at
 यह  है

 कि
 क्षेत्रीय  परिषद्  के  समापन  आदेश  के  अन्तिम  होने  से  पहले  उसे

 अ्राचरण की की  पेशा  करने  के  लिये  उपयुक्त  अवसर  दिया  जायेगा  |

 peer  अंग्रेजी  में  ।
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 (  श्री  आनन्द चन्द  |

 मैं  उसके  साथ  उक्त  परन्तुक  जोड़ना  चाहता  हूं  ।  मैं  केवल  यही  चाहता  हूं  कि  इसे  विधि

 में  ही  रखा  जाय  प्रौर  भ्र स्पष्ट  न  छोड़ा  जाय  |  मेरा  माद्य  केवल  इतना  ही  है  |

 गो०  ब्०  वैसे तो  यह  है  ही  ।  मुझे  इसे  स्वीकार  करने  मै  कोई  श्रापत्ति

 नहीं
 है
 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  प्रा नन्द  चन्द  का  संशोधन  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 तथा

 स्वीकृत  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है

 फक  खंड  ५३,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  ट्रक  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ५३*  संबोधित रूप  में  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 खण्ड  ५४  से  ६४  विधेयक  का  aa  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  देश  से  ६४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  ६५--(  PEYo  के  अधिनियम  ४३  का  संशोधन )

 गो०  ब०  पन्त  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि
 पृष्ठ  २१  तथा

 २२ में

 खण्ड  ६५  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 65.  Amendment  of  Act  43  of

 [  EU VLXO  के  अधिनियम का  संशोधन  ]

 गत  प्रतिनिधित्व  अघिनियम  R&Xo  की  धारा  २  में

 (i)  the  brackets  and  figures  “(1)”;  and

 [(१)  प्रकोष्ठ तथा  ae  हटा  दिये

 धारा  १३  उपधारा  (१)  में  each  Assembly  Constituency,  electoral

 College.  Constituency  and  council  Constituency.  विधान  सभा  निर्वाचन

 निर्वाचक  मंडल  निर्वाचन-क्षेत्र  तथा  परिषद  निर्वाचन-क्षेत्र ]  के  स्थान पर  each  Parliamentary

 Constituency  in  a  Union  Territory  each  Assembly  Constituency  and  each  Council

 [  प्रत्येक  संघीय  क्षेत्र  में  प्रत्येक  संसदीय  प्रत्येक  विधान-सभा

 ह  निर्वाचन  क्षेत्र  तथा  प्रत्येक  परिषद  निर्वाचन-क्षेत्र ]  शब्द  रखे  जायें  ।

 मल  wast  में  ।

 खण्ड  ५३  कें  उपखण्ड  (१)  में  दाऊद  के  बाद  शौर  ofਂ

 real  के  बाद  भ्रध्यक्ष  के  निर्देशानुसार  स्पष्ट  अशुद्धि  को  ठीक  करने के  लिए  ए  n
 60 Comma

 न

 लगाया  गया  |

 खण्ड  ६२  सें  शब्द  को  अध्यक्ष  के  निर्देशानुसार  स्पष्ट  wale  da  करने  के  लिए

 हटा  दिया  गया  ।

 *
 खण्ड

 मे

 ग  ce

 eae
 शब्द  के  अ्रध्यक्ष  के  निर्देशानुसार  स्पष्ट  भ्र दु द्धि

 '

 ठीक  करनें
 के  लिए ८

 '
 शब्द  रखा  गया  |
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 धारा  १३  घ  के  स्थान  पर  निम्न  धारा  रखी  जाये
 :

 Electoral  roll  for  Parliamentary  The  electoral

 roll  for  every  parliamentary  constituency  other  than  a  parliamentary

 constituency  in  a  union  territory  shall  consist  of  the  electoral  rolls  of

 so  much  of  the  assembly  constituencies  as  are  comprised  within  that

 parliamentary  constituency;  and  it  shall  not  be  necessary  to  prepare
 or  revise  separately  the  electoral  rolls,  for  any  such  parliamentary

 constituency.

 (2)  The  provisions  of  Part  III  shall  apply  in  relation  to  every  parliamentary

 constituency  in  a  union  territory  as  they  apply  in  relation  to  an

 assembly

 [  १३  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  लिये  निर्वाचक  संघीय-क्षेत्र  में

 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामा  वलियों  उन

 सब  नामावलियों  से  तैयार  होंगी  जितनी  कि  उस  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  में  विधान-सभा  के

 निर्वाचन-क्षेत्र  श्र  ऐसे  किसी  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  के  लिये  पृथक  निर्वाचक  नामावलियां

 तैयार  करना  शादी  आवश्यक
 न

 होगा  |

 (२)  भाग  ३  के  उपबन्ध  संघीय  क्षेत्र के  प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  पर  लागू  होंगे  जैसे

 कि  वह  प्रत्येक  विधान  मंडलीय  निर्वाचन-क्षेत्र पर  लागू  होंगेਂ

 भाग  ३  के  शीर्षक  में  Electoral  Collegeਂ  [  कौर  निर्वाचक  मंडल  ]  दाब्द

 हटा  दिये  जायें  ;
 ~

 धारा  १४  के  खण्ड  में  an  electoral  college  constituencyਂ  [raat

 एक  निर्वाचक  मंडल  निर्वाचन  क्षेत्रਂ  |  शब्द  हटा  दिये  जायें  ;

 धारा  २७  क  उपधारा  (३),  (४)  तथा  (५)  के  स्थान  पर  निम्न  उप धारायें

 रखी  जाए ं:

 *(3)  The  Electoral  College  for  the  union  territory  of  Delhi  shall  consist

 of  the  persons  who  immediately  before  the  first  day  of  November,

 1956,  were  members  of  the  Legislation  Assembly  of  the  State  of  Delhi.

 (4)  The  Electoral  College  for  each  of  the  union  territories  of  Himachal

 Pradesh,  Manipur  and  Tripura  shall  consist  of  the  members  of  the

 Territorial  Council  constituted  for  that  territory  under  the  Territorial

 Councils  Act,  1956.”

 [\(3)  दिल्ली  संघीय-क्षेत्र  के  निर्वाचक  मंडल  में  वे  सदस्य  होंगे  जो  एक  PEXR

 से  तुरन्त  पहले  दिल्ली  राज्य  विधान-सभा के  सदस्य थे  ।

 (४)  हिमाचल  मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  के  संघीय  क्षेत्रों  के  निर्वाचक  मंडलों  में  वे  सदस्य

 होंगें  जो  उस  क्षेत्र
 के

 लिये  क्षेत्रीय  परिषद  १९५६  के  अधीन  बनाई  गई
 क्षेत्रीय  परिषद्  के  सदस्य

 धारा  २७  २७  ग  तथा  २७  घ  हटा  दी  जायें  ;  कौर

 ~~
 पांचवीं  भ्रनुसूची  में  दूसरे  म  (४१)  के  स्थान  पर  (४०)
 रखा  जाये  ।
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 महोदय  :  एक  संशोधन  श्र  है  ।

 पंडित
 गो०  ब्र ०

 पन्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कि  संशोधन  सूची  ३  में  प्रकाशित
 संशोधन  संख्या  ५२  में  उपखण्ड  हटा  जाय

 ॥

 श्री  carey  देव  :  में
 संशोधन  संख्या  ५३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  ware  चन्द
 :

 मेरा  भी  एक  संशोधन  है  ।  उसकी  संख्या  ५२  है  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  पृष्ठ  २२,  पंक्ति
 ४

 के  oa  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये :
 shall  not  include  any  of  the  two  members  nominated  by  the

 Central  Government  under  subsection  (3)  of  section  3.”

 धारा  ३  की  उपधारा  (३)  के  झ्र धीन  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित कोई
 दो

 सदस्य  इसमें  सम्मिलित  नहीं  होंगे  ।”

 पति  दीदार  देव  :  माननीय  मंत्री  ने  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया है  ।  मुझ  इसके

 बारे में  अ्रघिक  कुछ  कहने  की  जरूरत  नहीं है  ।

 गो०  ब०  पत्त :  मैने  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  ।  वे  सब  प्राविधिक  हैं  ।  वे  इन

 परिषदों  द्वारा  राज्य  सभा  के  सदस्यों  के  निर्वाचन  के  बारे  में  हैं  ।  ये  उपबन्ध  इस  कारण  किये  गये  हैं  ताकि

 ये
 जन  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  अनुकूल  हो  जायें  ।  इनसे  कोई  नई  बात  की  व्यवस्था  नहीं  होती

 |
 इनके

 द्वारा  विधेयक  के  पहले  भाग  के  उपबन्धों  को  प्रभावी  बनाया  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  पहले  संशोधन  संख्या  ५८  रखूंगा जो  कि  संशोधन  संख्या  ५५  का  संशोधन

 elma यह  है  :

 संशोधन  सूची  ३  में  प्रकाशित  संशोधन  संख्या  ५४५  में  उपखण्ड  (  0”)  हटा  दिया  जाये  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  YY  में  संशोधन  संख्या  ५८  से  संशोधन  रहे  ।  राम मैं

 संशोधन  संख्या  ५५  को  संशोधित  रूप  में  रखूंगा |

 इसके  बाद  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  गो०  ब०  पन्त  का  संशोधन  संख्या  ५५  संशोधित  रूप  में

 सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 महोदय  :  मैं  अरब  श्री  प्रा नन्द  चन्द  का  संशोधन कुछ रूपभेद कुछ  रूपभेद  के  साथ  रखूंगा
 ।  प्रश्न

 यह  है  :

 मा
 ननिया  मंत्री  द्वारा

 प्रस्तावित  संशोधन  में  तथा  संशोधन  सुची  ३  में  संख्या  ५५  पर
 प्रकाशित

 संशोधन  में  ;

 प्रस्तावित  धारा  २७  क  की  उपधारा  (४)  खण्ड  ६५  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  जाये  :

 shall  not  include  any  of  the  members  nominated  by  the  Central

 Government  under  Sub-Section  3  of  section  3.”

 धारा  ३  की  उपधारा  (३)  के  भ्रमित  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नाम-निर्देशित  कोई  सदस्य

 इसमें  सम्मिलित  नहीं

 श्रीताल  स्वं
 कृत  हु  ।

 मूल  aaa  में  ।



 २०  १९५६  प्रादेशिक  परिषद्  विधेयक  १४०१४

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 कि  खण्ड  ६४  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ६४,  संशोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ६६--(१९४५१  के  अधिनियम  ४३  का

 गौ०  ब्र ०  पन्त  :  में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 कि
 पृष्ठ  २२

 खण्ड  ६६  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाये  :

 66.  Amendment  of  Act  43  of  1951  :  In  the  Representation  of  the  People

 Act

 [६६.  LEX  के  भ्र घि नियम  ४३  का  संशोधन--जन  प्रतिनिधित्व  १९५१

 धारा  २

 (१)  उपधारा  (१),  खण्ड  में  the  electoral  College  of  a  Union

 territoryਂ  संघीय  क्षेत्र  के  निर्वाचक  को  हटा  दिया

 (२)  उपधारा  (२)  electoral  College  Constituencyਂ  निर्वाचक

 मण्डल  शब्द  हटा  दिये  जायें  ।

 (३)  उपधारा  (३)  में  the  electoral  College  of  a  Union  territoryਂ

 एक  संघीय  क्षेत्र  का  निर्वाचक  शब्द  हटा  दिये  जायें

 भाग  2  में  अध्याय  ४  हटा  दिया

 धारा  १३  हटा  दी

 धारा  ge  में  electoral  College  Constituencyਂ  (  एक  निर्वाचक  मण्डल

 निर्वाचन-क्षेत्र )  शब्द  हटा  दिये

 art  RY  क  में  to  the  electoral  College  of  a  Union  territoryਂ

 एक  संघीय-क्षेत्र के  निर्वाचक  मण्डल  को )  शब्द  हटा  दिये  जायें

 धारा  ७२  हटा दी

 (3)  धारा  १४८  हटा  दी
 ~

 घारा  १४५८  में  उपधारा  (४)  के  Tet  परन्तुक  में  Council  of States.
 मा दन्त

 sl  ete! Constituencyਂ  राज्य-परिषद्  निर्वाचन
 हटा  दिये  जायें ।  ]

 अध्यक्ष
 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ५६  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुआ  +

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 नि

 खण्ड  ६६,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ६६,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 ——
 अनुसूची  विधेयक  में

 जोड़  दी  गयी  ।

 मूल ८५  अ्रंग्रजी  में  ।
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 1श्रध्यक्ष महोदय : अरब हम खण्ड २२ महोदय  :  हम  खण्ड  २२  जिसे  रोक  लिया  गया  लेते  हैं  ।  मैं  सरकार

 द्वारा  तैयार  किये  गये  संसाधनों  को  मतदान  के  लियें  रखूंगा  |

 संशोधन  किये  गये
 :  (१)  पृष्ठ  ६,

 पंक्ति  ३५  के  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये
 :

 (2)  If  a  resolution  for  the  removal  of  an  elected  Chairman  is  passed  by

 not  less  than  two-thirds  of  the  total  membership  of  the  Council

 at  a  meeting  convened  in  accordance  with  the  provisions  of  sub-

 section  (3),  such  resolution  shall  have  the  effect  of  removing  the

 Chairman  from  his  office  as  from  the  date  on  which  the  resolution

 is  so  passed  and  if  such  resolution  is  passed  by  less  than  two-thirds

 but  not  less  than  one-half  of  the  total  membership  of  the  Council,

 the  Administrator  may,  by  order  in  writing  remove  for  reasons  to  be

 recorded  the  Chairman  from  his  office  as  from  such  date  as  may  be

 specified  in  the  order:

 Provided  that  no  such  resolution  shall  be  brought  within  one  year

 from  the  date  of  election  of  the  Chairman:

 Provided  further  that  if  the  resolution  is  not  passed  by  not  less

 than  two-thirds  of  the  total  for  the  removal  of  the  Chairman  shall

 be  allowed  membership  of  the  Council,  no  other  resolution,  to  be

 considered  within  one  year  from  the  date  on  which  such  resolution

 was  considered.

 (3)  A  notice  in  writing  of  the  intention  to  move  a  resolution  referred  to

 in  sub-section  (2)  signed  by  not  less  than  one-third  of  the  total

 membership  of  the  Council  together  with  a  copy  of  the  proposed  reso-

 lution  shall  be  delivered  to  the  Administrator  in  accordance  with  the
 a

 rules  made  by  the  Central  Government  in  this  behalf  and  the  Adminis-

 trator  shall,  after  giving  not  less  than  fifteen  days’  notice  thereof,

 convene  for  the  consideration  of  the  resolution  a  meeting  of  the

 Council  to  be  held  in  the  office  of  the  Council  on  a  date  not  later

 than  thirty  days  from  the  date  on  which  the  notice  was  delivered  to

 him  and  he  shall  preside  over  the

 उपधारा  (३)  के  उपबन्धों  के  प्रसार  में  प्रायोजित  किसी  बैठक  में  यदि
 निर्वाचित

 सभापति  को  हटाने  के  लिये  कोई  संकल्प  परिषद् के  कुल  सदस्यों  की  संख्या  के  दो-तिहाई

 से  भ्रन्यून  सदस्यों  द्वारा  पारित  हो  जाता  है  तो  ऐसा  संकल्प  सभापति  को  ५ उसक  पद
 उस

 तारीख  से  जिसको  कि  वह  संकल्प  पारित  होता  हटाने  के  लिये  प्रभावी  होगा  कौर  यदि

 ऐसा  संकल्प  दो-तिहाई  से  न्यून पर  परिषद्  के  कुल  सदस्यों  की  संख्या  के  राधे  से  अन्यून
 सदस्यों  द्वारा  पारित  होता  तो  प्रशासक  अभिलिखित  कारणों  के  लिये  लिखित  area

 द्वारा  सभापति उस  तारीख  से  जिसका  उल्लेख  area  में  किया  गया  उसके

 पद  से  हटा  सकता  है  :

 Teg  सभापति  के  निर्वाचन  की  तार arch  के  एक  वर्ष  के  भीतर लि  ने  Up  नन  ने  सतर  ऐसा  कोई  संकल्प

 प्रस्तुत  नहीं
 क्या  जायेगा

 :

 मूल  काग्रेसी  में  ।
 4.  Administrator
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 यदि  संकल्प परिषद्  के  कुल  सदस्यों  की  संख्या
 के  दो-तिहाई  से

 अन्यून  सदस्यों द्वारा  पारित  नहीं  होता तो  सभापति  को  हटाने  के  लिये  sex  किसी  संकल्प

 की  ऐसे  संकल्प पर  विचार  करने  की  तारीख के  एक  वर्ष  के  अनुमति  नहीं दी

 जायेंगी ।

 (३)  उपधारा  (२)  में  उल्लिखित  संकल्प  का  प्रस्ताव  करने  की  इच्छा  की  लिखित  सुचना  परिषद्
 के  कूल  सदस्यों की  संख्या  के  एक-तिहाई से  ५  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  प्रस्तावित

 संकल्प  की  एक  प्रति  सहित  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  बनाये  गये  नियमों  के

 भ्रनुसरण  प्रशासक को  दी  जायेगी  प्रशासक  पन्द्रह  से  अन्यून दिनों  की  सूचना

 देनें  के  न्  किसी  तारीख  जो  उस  तारीख  के  ३०  दिन  बाद
 न

 हो  जिस  दिन  उसे

 सुचना  दी  गयी  संकल्प  पर  विचार  करने  के  लिये  परिषद्  के  कार्यालय  में  एक  बैठक

 का  करेगा  प्रो  वह  बैठक  का  सभापतित्व  करेगा

 (२)  पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ३६--

 For  substitute  ‘(4)’—

 {  Pandit  G.  B.  Pant  ह

 |  (2)  के  स्थान  पर  रखा  जाये  ।

 [  पंडित  गो०  ब०  पन्त

 भिनाय  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  22,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २२,  संशोधित *  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  विस्तार  कौर

 par  आनन्द  चन्द
 :
 मैं

 प्रस्ताव  करता हूं
 :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ८  से  ११  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाये

 *"(3)  It  shall  come  into  force  on  the  Ist  day  of  January,  1957.”

 [  (३)  यह  १  १९४५७  से  लागू

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  प्रवर्तन  के  लिये  कोई  निश्चित  तारीख

 नहीं  रखी  गयी  है  ।  सामान्य  निर्वाचन  एक  निश्चित  तारीख  पर  होने  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  यदि  राज्य क्षेत्रीय

 परिषदों  का  उनसे  सम्बन्ध  है  तो  हमें  इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  करनी  चाहिये
 ।

 अतः  मैं  १  जनवरी  का  सुझाव

 सभा  तथा  मंत्री  महोदय  के  समक्ष  रखता  हूं  ।

 पंडित
 गो०  ao

 पन्त
 :
 मैंने  सोचा  था  कि  इस  विधान  को  लागू  करने  के  लिये  किसी  ज्योतिषी

 से  परामशं  करके  तारीख  निश्चित  करूंगा  ।  पर  चूंकि  वह  १  जनवरी  का  सुझाव  देते  मैं  उनकी

 बात  मानता हूं  ।
 गधा

 मूल  wast  में  ।

 *ग्रध्यक्ष  के  निदा  के  अधीन  स्पष्ट  भ्र शुद्धि  को  शुद्ध  करने  के  लिये  खण्ड  २२  कें  उपखण्ड  (२)  के

 अंग्रेजी  पाठ  में  के  स्थान  पर  रख  दिया  गया  ।
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 महोदय
 :  प्रदान यह  है

 पृष्ठ १,  पंक्ति  ८  से  ११  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जायें  :-

 “(3)  It  shall  come  into  force  on  the  Ist  day  of  January,  1957.”

 [“(3)  यह  १  au OC)  से  लागू  होगा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 गुश्चघ्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 सकी  खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अ्रधिनियमन  सूत्र  र  बिल  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 पंडित  गो०  ब०  पंत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  पप

 मैं  aren  करता  हूं  कि  परिवर्तन  किये  जानें  के  बाद  सभी  माननीय  जो  इसमें  दिलचस्पी

 ad  हैं  या  बे  जिन  पर  इसके  उपबन्धों का  प्रभाव  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करेंगे  मैं  अधिक  नहीं

 कहना  चाहता  |  मैं  इन  परिषदों  की  सफलता  की  कामना  करता  हुं  ग्रोवर  मैं  चाहता-हूं  कि  सभी  सदस्य

 इसमें  सहयोग  दें  ताकि  ये  परिषदें  जो  इन  क्षेत्रों में  पहली  बार
 स्थापित

 की  जा  रही  विश्वसनीय  सिद्ध
 हो  सकें

 fame  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हु

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 श्री  ata  दत्त
 :

 हम  गत  ५  वर्ष  से  इस  सभा  में  हैं  प्रः  अनेक  श्रीनिवासन  दिये  जाने  के  बाद  भी

 राज  तक  कोई  भी  प्रगतिशील  विधेयक  इस  सभा  में  भूमि-सुधार  के  लिये  नहीं  रखा  गया  ।  यह  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  गया  कौर  हम
 नेत्रों

 ने  इसे  स्वीकार
 कर

 लिया
 ।

 पर  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रतीत  करूंगा  कि

 यह  मंत्रणा  वास्तव  एक  काम  करने  वाली  संस्था  के  समान  होना  चाहिये  ।

 त्रिपुरा  की  जनता  के  सामने  अनेक  समस्यायें  हैं  ।  वहां  की  कृषि-प्रणाली  में  प्रभी  तक  कोई  सुधार

 नहीं  gar  है  |  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  की  भी  समस्या  है  ।  शरणाधियों  के  पुनर्वास  के  बाद  कुछ  दावेदार
 सरकारी  पदाधिकारियों की  सहायता  से  उनको  उस  भूमि  पर  से  हटा  रहे  हैं  जिस  पर  उन्हें  पुनर्वासित  किया

 गया  था  ।  यह  सब  बड़े  दुख  की  बातें  हैं  ।  मैँ  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  उन  मामलों  की

 जो  इसमें  नहीं  पाये  alee  सावधानी  से  विचार  करें  |

 श्री  are  चन्द
 :

 मैं  सभा  का  अ्रघिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  पुनर्गठन  की  योजना  इस  सभा  द्वारा

 स्वीकृत  हो  जाने  के  बाद  सांविधानिक  स्थिति  श्र  विशेषतया  इन  संघ  राज्य-क्षेत्रों  की  वैधानिक  स्थिति

 के  सम्बन्ध  में  संदेह  की  कोई  पजाइइ द  नहीं  है  ?  बार  बार  हमारे  सामने  इन  राज्य-क्षेत्रों के  विधान-मण्डलों

 का  प्रदान  भ्राता  है
 ।

 इन  राज्य-्षेत्रों  में  विधान-मण्डलों  या  मंत्रि  परिषदों
 की

 कोई  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  जो  विषय  इन  क्षेत्रों  के  लिये  रखे  गये  हैं  उनकी  सुची  विस्तृत  नहीं  है  पर  जैसा कि
 माननीय मंत्री  ने  कहा  उस  सुची  को  बढ़ाया  जा  सकता  ये  राज्य-क्षेत्र  अ्धिक-से-ग्रघिक

 उत्तरदायित्व
 अपने  ऊपर  लेने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  कर  सकते  हैं  ।

 जब  पुनर्गठन  योजना  की  चर्चा  हो  रही  थी  तो  हिमाचल  प्रदेश  के  हरनेक  प्रतिनिधि  यह  चाहते  थे
 कि  उसे  राज्य  ही

 रखा  जाय
 ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  संघ  राज्य-क्षेत्र  के  रूप  में  कई  एक  कार्य  संघ  की ०१
 सहायता से  करने  पड़ेंगे  ।

 मल  AY
 bs  |
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 राज  बड़े-बड़े  राज्यों  या  क्षेत्रों  का  युग  है  ।  ये  संघ  राज्य-क्षेत्र  केवल  उस  समय  तक  रहेंगे  जब  तक

 कि  उनमें  रहने  वाले  व्यक्तियों का  स्तर  ऊंचा  न  उठ  जाय  ।  मुझे  है  कि  केन्द्र  के  सं  रक्षण  में  हिमाचल

 प्रदेश  की  जनता  शीघ्र  ही  अरन्य  राज्यों  की  जनता  की  भांति  उन्नति  करेगी  ।

 श्री to  जोगेश्वर सिंह  :  यदि  हम  ऐसी  धारणा  बनायें  कि  ये  संघ  राज्य-क्षेत्र--हिमालय

 मनीपुर  या  त्रिपुरा--कालान्तर में  निकटवर्ती  राज्यों  में  मिला  दिये  जायेंगे  तो  वहां  की  जनता  वहां  के

 विकास-कार्यों में  रुचि  नहीं  लेगी
 ।

 मैं  हिमाचल  प्रदेश  से  भराने  वाले  ५  मित्र  की  बात  से  सहमत  नहीं

 हूं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  तथा  अ्रध्यक्ष  महोदय  का  बहुत  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  हमें  इस  विधान  के  लिये  पर्याप्त

 समय  दिया  |

 मेँ  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  विधान  मात्र  से  वहां  की  जनता  की  राजनैतिक

 आकांक्षा यें  पुरी  नहीं  होंगी  कालान्तर  में  इन  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  उत्त  रदायी  सरकार  बनाना  उचित

 होगा  जैसा
 कि  अमरीका के  कुछ  राज्यों  में  है  ।

 अमरीका में  कुछ  ऐसे  भी  क्षेत्र  हैं  जिनकी  जनसंख्या  ३  लाख है  कौर  वहां पर  राज्यक्षेत्रीय  विधान

 सभा यें  भारत  में  दस  या  १५  लाख  की  जनसंख्या वाले  क्षेत्रों  में  विधान-सजायें कयों  नहीं  बन

 सकतीं  ।  कालान्तर  मैं  हमें  इस  विधेयक  में  सुधार  करना  पड़ेगा  कौर  हमें  इन  राज्य-क्षेत्रों  के  साथ  अरन्य

 राज्यों  का-सा  ही  व्यवहार  करना  चाहिये  ।

 हमारे  पास  वनों  खनिज  संसाधनों  की  कमी  नहीं  है  ।  इन  संसाधनों  का  विकास  होने  पर  हमें

 केन्द्र  पर  वित्तीय  सहायता  के  लिये  निर्भर  नहीं  रहना  होगा  ।  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि

 वह  कालान्तर  में  इन  राज्य-क्षेत्रों  को  उच्च  स्तर  प्रदान  करेंगे  ।

 पंडित  गो०  qo  पंत  मैं  इस  सभा के  माननीय  सदस्यों  तथा  विशेषरूप से  धन्यवाद

 देता हूं  ।

 meat  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 विधेयक  को  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 बेकिंग  समवाय
 )  विधेयक

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 बैंकिग  समवाय  Raws  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  पी

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कुछ  महत्वपूर्ण  संशोधन  पेश  करना  है  जिनकी  झावद्यकता  रक्षित  बैंक  द्वारा

 बैंकिंग  समवाय  श्रधघिनियम  के  संचालन  में  महसूस  की
 गयी  जबकि  भारत में  बैंकिंग  प्रणाली  की

 सामान्य  स्थिति  संतोषजनक  है  भ्र  कार्येसंचालन  के  उच्चतर  स्तर  को  प्राप्त  करने  में  काफी  सफलता

 भी  मिल  चुकी  इस  विधि  के  कुछ  भागों  में  आवश्यक  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  मालूम  हुई  है  ताकि

 भारत  का  रक्षित  बैंक  व्यवस्था  में  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  सुधार  कर  सके  भ्र  कुछ  बैंकिंग  सेवायों
 पर  नियन्त्रण  रख  सके  ताकि  भ्र ग्रिम  राशियों  तथा  विनियोजनों  के  मामलों  में  उत्पन्न  होने  वाले  गंभीर

 दोषों को  दूर  किया जा  सके  ।
 cheror spxrcrr Tr t  एएए

 ya
 A

 a ल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 ee eo  बैंकिग  समवाय
 )  विधेयक  २०  १९५६

 [  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  |]

 में  विधेयक  के  महत्वपूर्ण  खण्डों  का  जिक्र  संक्षेप  में  करूंगा  |  खण्ड  २,  किसी  बैंक  के  उच्च  श्रेणी  के

 कार्यपालिका  पदाधिकारियों  के  प्रतीक  पारिश्रमिक  के  भुगतान  के  परीक्षण के  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  है  |  धारा

 १०  (१)  जैसा  कि  उसका  विद्यमान  स्वरूप  व्यवस्था  की  गई  है  कि  कोई  भी  बैंकिंग

 समवाय  ऐसे  किसी  व्यक्ति  को  सेवा  में  नहीं  रखेगा  जिसका  पारिश्रमिक या  उसका  कोई  भ्रंश  कमी दान

 या  समवांय  के  नाम  के  के  रूप  में  हो  ।  इस  खण्ड  की  व्याख्या  के  सम्बन्ध  में  एक  संशय  उत्पन्न  हुमा

 कौर  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  एक  मामला  विचाराधीन  है--जिसमें  यह  विषय  श्रन्तग्रंस्त  है  कि  क्या

 विद्यमान  उपधा  रा  बैंकिंग  समवाय  को  अपने  कर्मचारियों  को  बोनस  )  देने  से  रोकती  है  ।  जहां

 तक  मुझे पता  PEE  जब  यह  विधेयक  पारित  हरा  ऐसी  कोई  धारणा  नहीं  थी  कि  कोई  बैंकिग

 समवाय  अपने  कर्मचारियों  को  बोनस  न  दे  यदि  वह  देना  चाहता  है  ।  इसी  संदाय  को  दूर  करने  के  लिये  इस

 धारा का  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  किया  गयो  है  ।

 अगला  उपबन्ध  विद्यमान धारा  १०  (१)  के  सम्बन्ध  में  है  जिसमें  उपबन्ध  है  कि

 कोई  बैंकिंग  समवाय  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  सेवा  में  नहीं  रखेगा  जिसकाਂ  बैंकिंग  व्यवसाय  में

 प्रचलित  सामान्य  स्तर  के  समवाय  के  संसाधनों  के  नीति  से  अधिक  हो  ।
 विद्यमान

 धारा  में
 २  कसौटियां  इस  प्रकार  हैं--बैंकिंग  व्यवसाय  में  प्रचलित  सामान्य  स्तर  कौर  बैंकिंग  समवाय  के  संसाधन

 चूंकि  पारिश्रमिक  का  सम्बन्ध  बैंकिग  समवाय  के  संसाधनों  से  हैरत  बड़े  बड़े  बैंकों  के  बड़े  पदाधिकारियों

 के  वेतनों  के  सम्बन्ध  में  प्रापत्ति  इस  आधार  पर  नहीं  उठाई  जा  सकी  कि  वेतन उन  बैंकों  के  कुल

 संसाधनों  का  एक  छोटा  भाग  हैं  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  उक्त  कसौटियां  लागू  करते  समय  इस  बात  पर  विचार

 नहीं  किया  जाता  कि  बैंकिंग  समवाय  द्वारा  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों
 *

 को  दिये  जाने  वाले  वेतन  के  स्तर

 कौर  मजूरी  के  स्तर  की  में  यह  वेतन  अनुपात  की  दृष्टि  से  काफी  ऊंचा  है  अथवा  नहीं  ।  जैसा  कि

 गजेन्द्र  कर  ने  कहा  हैं  ।  विद्यमान  धारा  में  जिन  प्रमाणों  की  व्यवस्था  की  है  गई  है  वे  पर्याप्त

 नहीं  हैं  प्रौढ़  अब  संशोधित  धारा  १०  की  प्रस्तावित  उप-धारा  (२)  में  भ्र  प्रमाप  उपबन्धित  होने

 ने  हैं  ।

 इस  विधेयक के  खण्ड  ३  कौर
 ४

 का  उद्देश्य  बैंकिंग  समवाय  अधिनियम जोकि  अन्य
 बातों

 के
 साथ-साथ  श्रंदाधा रियों *  के  मताधिकारों से  सम्बन्ध  रखता  विद्यमान  धारा  १२  के  स्थान पर  नई  धारा

 रखना  तथा  उसे  कौर  व्यापक  बनाना  है  ।  वर्तमान  धारा  १२  (४)  यह  उपबन्ध  करती है
 कि  किसी  एक

 अंशधारी  के  मताधिकार  सभी  अंशधारियों  के  कुल  मताधिकारों  के  ५  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होने  चाहिये
 ।

 १५  १९३७  से  पूर्व  संस्थापित  बैंकिंग  समवायों  पर  यह  उपबन्ध  लागू  नहीं  होता  ।  मुझे  इस  बात

 का  frag  है
 कि

 बैंकिंग  समवाय  अधिनियम  पर  इंस  सभा  में  जब
 चर्चो

 हुई  थी  तो
 जो

 सदस्य  उपस्थित

 थे  उन्हें  इस  बात  का  स्मरण  हिना  कि  aa  भीं  कुछ  सदस्यों  के  मन  में  यह  धारणा  थी  कि  १९३७  से  पूर्व

 निगमित *  बैंकिग  समवाय  भी  इस  विशिष्ट  धारा  की  परिधि  में  लाये  जाने  चाहिये  ।  १४५  १९३७

 से  पूर्व  निगमित  अनुसूचित  सेवायों
 *

 ate  अनुसूचित  समवायों  की  संख्या  ४४५  कौर  २४७  है  ।

 इनमें  से  कुछ  समवाय  बड़े  हैं  जहां  मताधिकार  कुछ  इने-गिने  व्यक्तियों  के  हाथों  में  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि

 जबकि  यह  अपेक्षा  की  जा  रही  है  कि  मताधिकार  के  भ्रनुचित  प्रयोग  पर  किसी-न-किसी  प्रकार

 का
 नियन्त्रण

 होना  चाहिये  तो  इस  विशिष्ट  उपबन्ध  को  सब  समवायों  पर  लागू  करना  उचित

 होगा
 |

 %  Supervisory  staff.
 2  Shareholders.

 3  Incorporated.
 ४  Scheduled  banks.



 २०  १९५६  बैंकिंग  समवाय
 विधेयक  LEE

 वर्तमान  विधि  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  जो  किसी  व्यक्ति  को  नामनिर्देशित  व्यक्तियों  के  माध्यम से

 किसी  बैंकिंग  समवाय  की  भ्रंश  पूंजी
 *

 के  अधिकांश  भाग  पर  अ्रधघिकार  जमाये  रखने  से  रोक  सके  यद्यपि

 इस  सम्बन्ध  में  प्रतिबन्ध  विद्यमान  है  ।  किन्तु  इस  प्रकार  अधिकार  जमाकर  उक्त  व्यक्ति  उनके  माध्यम

 ऐसा  हित  श्रीजीत  कर लेता है  जो  प्रबन्ध को  प्रभावित कर  सकता  है  ।  नामनिर्देशित  व्यक्तियों

 द्वारा  इस  प्रकार  का  भ्र धि कार  जमाने  को  रोकने  के  लिये  धारा  १२  में  संशोधन  किया  जाने  वाला  है

 ऐसे  अधिकार  की  सीमा  जानने  के  लिये  यह  किया  जाने  वाला  है  कि  प्रत्येक  प्रबन्ध  निदेशक *

 अथवा  मुख्य  कार्यपालिका  अधिकारी *  को  fora  बैंक को  समय-समय  पर  विवरणी *  देनी

 जिसमें  उनके  प्रत्यक्ष  या  प्रत्यक्ष  प्रंशों के  अथवा  उनकी  कृतियों  में  हुये  किसी  परिवर्तन  के  पूरे

 ब्योरे  होंगे  ।

 १५  १९३७  से  पूर्व  निगमित  बैंकिंग  समवायों  सम्बन्धी  खण्ड
 ४

 के  बारे  में  जहां  मताधिकार

 इने-गिने  व्यक्तियों  के  हाथों में  वहां  नये  निर्वाचन  आवश्यक  होंगे  क्योंकि  बिना  किसी  निबन्ध  के

 शिकार  के  आघार  पर  निदेशालय *  यदि  यह  विधि  पारित  की  जाती  है  कौर  लागू  की  जाती  है

 लो  निर्देशकों  के  नामांकन  कौर  उनके  निर्वाचन  के  बारे  में  जो  स्थिति  है  संबोधित
 विधि

 के

 बदला जाना  होगा

 विधेयक का  खण्ड  ५  अधिनियम  की  धारा  १६  के  बारे  में  हैं  जो  किसी  बैंकिंग  समवाय  में  किसी

 wa  व्यक्ति  को  निर्देशक  बनाने  से  रोकती  है  जो  किसी  अरन्य  बैंकिग  समवाय  का  निदेशक  यह  १ ४५

 किया  जाता  है  कि  इस  प्रतिबन्ध  की  परिधि  बढ़ाई  जाये  ।  कतिपय  बैंकिंग  समवायों  के  बारे  में  यह  देखा  जाता

 है  कि  कुछ  निदेशर्क  कई  न्य  समवायों  जिनके  पास  सम्बन्धित  समवायों  की  पूंजी  का  कुल  मिलाकर

 पर्याप्त  भाग  होता  दिलचस्पी  रखते  हैं  ।  इस  प्रकार  शक्ति  के  केन्द्रीकरण  की  कल्पना  की  विवेचना  प्रथम

 अर्थात  समवाय  अ्रधिनियम  में  की  गई  है  ।  इस  प्रकार  निदेशक  ऐसे  बैंकिग  समवायों  में  ऐसा

 हित  हरजीत  करते  हैं  जो  उन  समवायों  को  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रभावित  करता  है  |  इस  कारण  धारा  १६  में

 संशोधन  किया  जाने  वाला  है  ताकि  बैंकिंग  समवाय  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  भ्र पना  निदेशक  न  बना  सकें  जो

 ऐसे  अन्य  समवायों  का  निदेशक  है  जो  बैंकिंग  समवाय  के  सभी  भ्रंक्रघारियों  के  कुल  मताधिकार  के  २०

 प्रतिशत  से  भ्रमित  मताधिकार  का  प्रयोग  कर  सकें  ।

 खण्ड  ६  का  सम्बन्ध  जानकारी  मांगने  से  है  ।  बेकिंग  समवायों  के  निरीक्षण  के  समय  कुछ  समवायों

 ने  उन  व्यक्तियों  के  बारे  जिन्होंने  समवाय  से  ऋण  लिया  रिज  बैंक  द्वारा  मांगी  गई  जानकारी  देने

 क  लिये  इस  आधार  पर  अनिच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  विमान  धारा  २७  के  अनुसार  रिजर्व  बैंक  केवल  समवाय

 के  बारे  में  जानकारी  मांग  सकता  उसके  ग्राहकों  के  बारे  में  नहीं
 ।

 यदि  मांगी  गई  जानकारी  से  कोई

 चित  लाभ  उठाया  जाता  है  तो  स्थिति  कुछ  संदिग्ध  हो  जाती  है  ।
 मेरा  ख्याल  है  कि  रिजर्व  बेंक  को  जो  कुछ

 शक्तियां  प्राप्त  हैं  उनके  कारण  वह  सेवायों
 को

 जानकारी  देने  के  लिये  बाध्य  कर  सकता  है  |  फिर  भी

 इस  समय  जो  परिस्थितियां  विद्यमान  उन्हें  देखते  हुये  कई  समवायों  के  बारे  में  कोई  संविहित  उपबन्ध

 होना
 निश्चय

 ही
 आवश्यक  इस  धारा

 की
 परिधि

 को  विस्तृत  किया  जाने  वाला है

 ताकि  रिज  बैंक
 न

 केवल  समवाय  के  व्यापार  अथवा  कार्य  ऐसे  समवाय  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 के
 व्यापार

 के  बारे  में  जानकारी  मांगने  का  अधिकार  प्रदान  किया  जा  सके  |

 Share  Capital.
 ee

 Managing  Director.
 Chief  Executive  Officer.
 Returns.

 Holdings.
 Directorate.
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 इस  विधेयक  का  खण्ड
 ७

 मौजूदा  धारा  ३६  (१)  के  बारे में  है  ।  इस  धारा  के  अधीन

 बैक  सब  बेकिंग  समवायों  को  ava  किसी  विशिष्ट  समवाय  को  किसी  विशिष्ट  कार्य  waar  कार्यों  को

 न  करने  का  इशारा  दे  सकता  है  या  करने  से  रोक  सकता  श्रे शौर  समवायों  को  राम  दे  सकता

 है  ।  किसी  समवाय  का  कायें  सम्हालने  के  समय  किसी  ऐ  से  विशिष्ट  समय  जबकि  वह

 मुनाफा  प्राप्त  न  कर  रहा  ऐसा  होता  है  कि  वह  उन  संसाधनों  में  से  लाभांश
 *

 देने  की  घोषणा कर  देता

 है  जो  उस  समवाय  में  रुपया  जमा  करने  वाले  व्यक्तियों  को  अन्यथा  संरक्षण  प्रदान  करते  हैं  ।  जब  ऐसी

 घटना  हुई  तो  रिज  बैंक  को  उसके  सालिसिटरों ने  यह  ः  दिया  कि  वह  बेकिंग  समवाय  को  किसी

 विशिष्ट  ्  करने  से  रोकने  के  लिये  एक  निदेश
 *

 दे  सकता  है  ।  मान  लीजिये  कि  वह  लाभांश  देने
 की  घोषणा  है  ।  उसे  कोई  कार्य-संपादन  करना  नहीं  माना  जायेगा  क्योंकि  वह  एक  ऐसी  बात  है  जो  समवाय

 अपनी  इच्छा  से  करता  जहां  किसी  प्रिय  व्यक्ति  का  सम्बन्ध  नहीं  जाता  |  एक  अन्य  घटना  हुई  है

 जहां  यह  पाया  गया  कि  किसी  विशिष्ट  समवाय  ने  ऐसा  ऋण  दिया  था  जिसके  लौटाये  जाने  की  संभावना

 न  थी  ।  fort  बेंक  ऐसा  ऋण  वापस  ले  लेने  के  लिये  कहता  है  |  हमारे  विधि  परामद्ंदातात्रों

 की  राय  में  विमान  उपबन्ध  के  श्राधघार  पर  रिज़वी  बैंक  ऐसा  नहीं  कर  सकता  था  ।  वास्तव  वर्तमान

 विधि  के  भ्रनुसार  र्जिवं  बैंक  को  ऐसा  जिसे  वह  राष्ट्रहित  में  आवश्यक  निकालने  की  शक्ति

 प्राप्त  नहीं  है  ।  प्रस्तावित  धारा  24.0  क  रिवेंज  बैंक  को  यह  अधिकार  देती  है  कि  वह  राष्ट्रहित  में  बेकिंग

 समवायों  को  निदेश दे  ava  किसी  बेकिंग  समवाय के  कार्यों  को  उस  बेकिंग  समवाय के  हितों

 के  लिये  हानिकर  ढंग  से  किये  जाने  से  रोक  सके  प्रिया  सामान्यतया  किसी  भी  बैंकिंग  समवाय  के  उचित

 प्रबन्ध  की  व्यवस्था  करा  सकें  |  वास्तव  में  संशोधन  करने  वाली  यह  धारा  भ्रपने  वैधानिक  परामदंदाताश्रों

 के  परामर्श  से  ही  निकाली  गयी  थी  ॥

 समवाय  भ्र धि नियम  की  धारा  २६८  २६ के  जो  सार्वजनिक  बेकिंग  समवायों  पर  भी

 लागू  होती  प्रबन्ध *  ग्रीवा  पूरे  समय  काम  करने  वाले  निदेशक  की  नियुक्ति  पुनर्नियुक्ति  शौर

 पहली  बार  प्रबन्ध  अथवा  पूरे  समय  काम  करने  वाले  निदेशक  की  नियुक्ति  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  का

 अनुमोदन  प्राप्त  होना  चाहिये  |  वर्तमान  धारायें  किसी  समवाय  के  व्यवस्थापकਂ  अथवा  मुख्य

 अधिकारी *  पर  लागू  नहीं  होतीं  ।  ये  निजी  बैंकिंग  समवायों  पर  भी  लागू  नहीं  होतीं
 ।

 यह  वांछनीय है  कि

 इन  धाराओं  के  उपबन्ध  सभी  बैंकिंग  समवायों  चाहे  वे  सार्वजनिक  हों  झ्रथवा  कौर  बैंकिंग  समवायों

 के  व्यवस्थापक  प्रो  मुख्य  कार्यपालक  अधिकारी  पर  भी  लागू  होनें  चाहियें प्रौढ़  क्योंकि  बैंकिंग  समवायों

 का  fora  बैंक  के  हाथ  में  है  प्रो  क्योंकि  रिजर्व  बैंक  ही  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  में  प्रिक  सक्षम

 यह  वांछनीय  समझा  गया  है  कि  यह  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  की  अपेक्षा  रिज  बैंक  में  ही  निहित  होनी

 चाहिये  Lae  तो  स्वाभाविक  रूप  से  भ्रपेक्षित  है  ही  ।  इस  प्रकार  के  विषय  में  रिजवी  बैंक  केन्द्रीय  सरकार

 के  परामर्श  से  ही  कार्य  करेगा  |

 इसी  समवाय  म्रधिनियम  की  धारा  ३१०  ३११  के  Dera  किसी  प्रबन्धक  भ्रमणा  पुरे

 समय  कार्य  करने  वाले  निदेशक  के  पारिश्रमिक  में  वृद्धि  का  उपबन्ध  करने  वाला  संशोधन  केन्द्रीय  सरकार

 के  अनुमोदन  से  ही  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  यह  afer  केन्द्रीय  सरकार  के  ही  पास  रहने दी  गयी  तो

 इसका  ay  यह  होगा  कि  प्रबन्धक  निदेशक
 की

 नियुक्ति  पुनर्नियुक्ति  का  अनुमोदन
 तो

 hearst  बेक
 Dividend.
 Direction.

 Managing.
 Whole-time  Director.
 Manager.
 Chief  Executive  Officer.
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 प्रौर
 इन  व्यक्तियों के  इरादी में  वृद्धि  केन्द्रीय

 स
 रकार  द्वारा

 की
 जायेगी

 |  इस  बात  की  व्यवस्था

 के  कि  इस  मामले  का  निबटारा  करने  के  लिये  केवल  एक  ही  प्राधिकारी  यह  नतम  किया  गया

 है  कि  पारिश्रमिक  में  किसी  प्रकार  की  वृद्धि  सम्बन्धी  रिक्ति  का  प्रयोग  भी  रिज़र्व  बैंक  द्वारा  ही  किया

 जाये शर  धारा  २६८,  WEE,  ३१०  गौर  ३११  के  उपबन्धों  को  बैंकिंग  समवाय  पर  लागू  न  किया  जायें  ।

 खण्ड  ३८  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  कि  अधिनियम  की  धारा  ३६  (१)  में  यह

 उपबन्ध  किया  गया  है  कि  धारा  ३४५  के  welts  किसी  बैंकिंग  समवाय  के  निरीक्षण  के  समय  अथवा  निरीक्षण

 गुरा  हो  जानें  के  बाद  रिज़र्व  बेंक  लिखित  area  उस  लिखित  area  में  उल्लिखित  अवधि के

 उस  समवाय  के  प्रबन्धक  में  वैसे  परिवर्तन  करा  सकती  जिन्हें  उस  निरीक्षण  से  प्रगट  हुई  स्थिति  के

 फलस्वरूप  रिज  बैंक  आवश्यक  समझे  ।  प्रबन्ध  में  सुधार  अथवा  किसी  व्यक्ति-विशेष या  व्यक्तियों

 को  किसी  बेकिंग  समवाय  से  अनुचित  लाभ  उठाने  से  रोकने  की  दृष्टि  रिजवी बैंक  ने  लगभग  १० बैंकों

 के  लिये  रिज  बैंक  के  एक  पदाधिकारी  को  पर्यवेक्षक  नियुक्त  किया  है  कौर  उसे  यह  अधिकार  दिया  है  कि

 ag  ats  के  विचार-विनिमय  में  भाग  तो  नहीं  ले  सकता  परन्तु  बोर्ड  की  बैठक  में  उपस्थित  रह  सकता  है
 |

 कुछ  बेंकों  के  विषय  में  पर्यवेक्षक  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  एक  शत  रखी  गयी  थी--जैसा  मैंने  पहले  कहा

 रिवेंज  बैंक  की  शक्तियों  के  कारण  वरन्  कुछ  अन्य  शक्तियों  द्वारा--श्रर्थात्  यह  धमकी  दी  गयी

 थी
 कि  बैंक

 का
 नाम  अनुसूचित  बैंकों  की  सूची  में  से  निकाल  दिया  अथवा उसका  लाइसेंस  वापस

 ले  लिया  जायेगा  साथ  ही  कुछ  बैंकों  के  विषय  में  पर्यवेक्षक  की  नियुक्ति  करनी  संभव  हुई  कौर  इसमें
 बैंकों  ने  भी  सहयोग  प्रदान  जिसका  फेल  यह  gat  कि  कई  मामलों  में  वित्तीय  स्थिति  में  निश्चित

 सुधार  परिलक्षित gat  कुछ  भी  स्थिति  को  शर  भी  बिगड़ने  से  रोका  गया  परन्तु जैसा  मेंने

 पहले  भी  कहा  यह  कार्यवाही  पूरी  तरह  बेंक  की  सहमति  भ्रमणा  ऐसी  शक्ति  के  प्रयोग  पर  निर्भर

 जिसका  प्रयोग  सामान्यतया  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  दोनों  में  ही  विलम्ब  होता  प्रौढ़  बाधाश्रों

 श्र  विलम्ब  के  कारण  वैधानिक  स्थिति  को  काफी  स्पष्ट  रखना  पड़ता  है  ।  प्रस्थापित  संशोधन  द्वारा
 रिजर्व  बैंक  को  यह  शक्ति  देनें  की  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  वह  इस  प्रयोजन के  लिये  aoa  एक  या  afr

 पदाधिकारियों को  नियुक्त  कर  सके  ।

 खण्ड  १०  बेंक-अ्रधघिकारियों को  सरकारी  अधिकारी  स्थान  देने  )  बनाने  के  प्रदान  से  सम्बन्धित

 यदि  बैंक  का  कोई  पदाधिकारी  घूस  लेते  हुये  पकड़ा  जायेगा  तो  कानून  की  दृष्टि  में  उसके  साथ
 अधिकारी  जैसा  व्यवहार  किया  जायेगा  कौर  ऐसे  में  उसी  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जायेगी  जैसी

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अध्याय  €  के  अधीन  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  की  जा  सकती  है  ।

 इसके  साथ  मेरी  बात  लगभग  पूरी  हो  जाती  है  ।

 इन  उपबन्धों  के  फलस्वरूप  का  वर्णन  करने  के  बाद  aa  में  इस  विधेयक के  शिष्य

 का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  है  कि  बैंकिंग  समवाय

 विधेयक
 को

 यदि  इसी  सत्र  में  प्रस्तुत
 न

 किया  जाता
 तो

 क्या  महान  विपत्ति  प्रा  पड़ेगी  ।  में

 सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  भले  ही  कोई  महान  विपत्ति
 न

 प्राप्त  परन्तु  यदि  उसे  इसी  रूप  में  इसी

 सत्र  में  पारित
 न

 किया  गया  तो  आगामी  पांच  मासों  में  इस  प्रकार  के  कौर  बहुत  से  मामले  हो  जायेंगे  |

 निश्चय  आगामी
 दो

 महीनों  तक
 तो  राय-व्यस्क

 के
 सम्बन्ध

 में  ही  व्यस्त  रहेंगे  कौर  इसलिये  इस
 प्रकार के  बैंकों  जिनकी  कार्यवाहियों  को  हम

 इस
 विधेयक  विशेष  के  उपबन्धों  के  द्वारा  स्थापित  करना

 चाहते  ऐसीਂ  सावधानियां  करने  का  अवसर  मिल  जायेंगी  जिससे  हमारा  उद्देश्य  असफल  हो  जायेगा  |

 यदि  में  यह  समझता  कि  यह  विधेयक  इसी  समय  पारित  होकर  विधि  नहीं  बन  सकेगा  तो  मैं  इसे  प्रस्तुत
 ही  न

 करता  ।
 यही  इसका  सर्वप्रथम  कारण  है

 ।
 यह  कह  सकते  हैं  कि  नौ  महीनों  में  क्या  हो  जायेगा  ।
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 यह  तो  एक  उचित  तर्क  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  देखा  गया  कि  बैंकिंग  समवाय  अधिनियम  की  किसी  विशेष

 धारा  के  कारण  जिसे  हमने  किसी  असंगत  प्रयोजन  के  लिये  लागू  कर  दिया  उस  विशेष  उपबन्ध
 के

 क्षेत्र  से  बहुत  से  बेकिंग  समवाय  ज़ाहिर  रह  जाते  तो  हम  समझ  जायेंगे  कि  हमने  कुछ  गलती  की  है  ग्रोवर

 उसमें  सुधार  कर॑  लेना  चाहिये
 |

 इस  समय  इस  प्रकार  की  बहुत  सी  संस्थाओं  को  उचित  रूप  देने  कौर

 उनकी  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  जो  कुछ  भी  कर  रहे  उन्हें  दृष्टि  में  रखते  हुये  में  यह  आवश्यक

 समझता  हूं  कि  जब  भी  किसी  श्रुति  का  पता  उसी  समय  अ्रधिनियम  में  संशोधन  कर  दिया  जाये  |  वास्तव

 में  इनमें  से  कुछ  एक  उपबन्धों  को  समवाय  विधि  के  एकदम  बाद  ही  कर  देना  चाहिये  था  ।  संभवतः

 एक  दृष्टि  से  थोड़े  समय  के  लिये  प्रतीक्षा  करना  ठीक  ही  थी  ।  उदाहरणार्थ  बैंक  पदाधिकारियों के  वेतनों

 को  निश्चित  करने  अथव  नियुक्तियों  की  मंजूरी  देने  के  प्रशन  पर  समवाय  विधि  प्रशासन  के  पत्र ोत्तर ों

 की  कुछ  एक  प्रतियों  से  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  है  कि  ४३०  रुपये  मासिक  वेतन  के  किसी प्रबन्धक  की  नियुक्ति

 की  मंजूरी  का  देना  सरकार  का  काम  है  ।  निश्चय  ही  इस  प्रकार  की  शक्ति  का  पालन  करना  सरकार  के

 लिये  बड़ा  कठिन  काय  है  ।  इसीलिये  हम  यह  अनुभव  करते  हें  कि  यह  काम  fra  बैंक  करे  ।

 माननीय  सदस्यों  को  यह  भी  बताया जा  सकता  है  जबकि  बैंक  के  पदाधिकारियों  के  वेतनों  को  न  केवल

 बैंक  ही  के  संसाधनों  की  दृष्टि  अपितु  वर्तमान  स्थितियों
 के

 विचार  से  भी  निश्चित
 करने  के

 सम्बन्ध
 में

 रिज दें  बैंक  की  शक्ति  को  व्यापक  बनाया  जा  रहा  तो  एक  सीमा  क्यों  नहीं  निर्धारित  कर  दी  जाती ?

 मैं  समझता  हूं  कि  वैसा  करना  कठिन  क्योंकि  उसके  लिये  हमारा  जो  मापदण्ड ae  बड़ा  कठिन

 है  ।  हो  सकता  है  कि  किसी  बैंक  में  कोई  व्यक्ति  अपवाद  स्वरूप ले  लिया  जाये  प्रौढ़  उसे  निश्चित  सीमा

 से  अधिक  वेतन  देना पड़  ।  कोई  सीमा  निर्धारित  करना  कठिन  है  ।  कुछ  लोग  यह  कह  सकते हैं

 कि  इस  शक्ति  को  सरकार  पास  जैसे कि  उसने  समवाय  अ्रधिनियम  में  किया  है  |  मैं  समझता

 हूं  कि  यह  काम  इस  निकाय  को  ही  सौंप  देना  weet  होगा

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  यह  भी  पूछा  जा  सकता  है  कि  रक्षित  बैंक  को  इतनी  प्रतीक  शक्तियां

 देने  का  उद्देश्य  कया  है  |  वास्तव  में  यह  एक  विशेष  निकाय  है  जो  कि  एक  विशेष  प्रकार  का  कार्य  कर  रहा

 है  ।  उसका  ध्यान  इस  काम  पर  सदा  केन्द्रित  रहता  है  ।  यदि  रक्षित  बैंक  इस  काम  में  प्रसाद  सिद्ध

 तो  हम  उन  त्रुटियों
 को

 फिर  से  सुधार  सकते  क्योंकि  इस  अधिनियम  के  श्रीहीन  सरकार  को  वैसा  करने

 का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  यदि  रक्षित  बैंक इस  कार्य  को  अच्छी  प्रकार  से  न  कर  सका  तो  हम  बोड़ें में

 परिवहन कर  सकतें  हैं  ।  यदि  रक्षित  बैंक  का  किसी  पदाधिकारी  नें  अपना  कार्य  उचित  प्रकार से  न  किया

 तो
 उसे  हम  हटा  सकेंगे  ।  संसद्  ने  सरकार  को  ये  सब  शक्तियां  दी  हुई  हैं  तो  भी  उसके  लिये  जितने  अधिक

 ध्यान  की  श्रावश्यकता  वह  इस  संस्था  द्वारा  दिया  जा  सकता  है  ।  यदि  संस्था  में  कुछ  खराबी  है
 तो

 उसे

 सुधारा जाये  |  परन्तु  मेरे  लिये  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  यह  सारा  काम  मैं  स्वयं  ही  कर  सकूंगा
 ।
 मैं

 नहीं  समझता  कि  झ्रापात  के  अवसर  के  अतिरिक्त  उसकी  कौर  मैं  उतना  ही  ध्यान  दे  जितना  कि

 रक्षित  बैंक  दे  सकता  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इस  काम  को  बैंक  ही  करे  ।  हम  उन्हें  इसके  देंगे  र  इस

 सम्बन्ध  में  एक  निर्देशक  जारी  करेंगे  ।  इस  तथ्य  पर  विचार  करते  हुए  कि  रक्षित  बैंक  सरकार  को  पूर्णरूपेण

 सहयोग दे  रहा  मेरा  यह  सुझाव  भ्रनुचित  न  होगा  कि  यह  शक्ति  रक्षित  बैंक  को  सौंप  दी  जाये  |  संभव
 है  कि  निर्णय  करने  में  कुछ  एक  गलतियां  हो  जायें  कौर  एक  दो  कठिनाइयों  के  मामले  उत्पन्न  हो

 परन्तु  ये  ऐसे  मामलें  हैं  जिन्हें  सामान्य  सिद्धान्तों  को  निर्धारित  करके  हल  किया  जा  सकता  यदि  माननीय

 सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  जहां  पर  भी  rawr  सरकार  एक  निदेशक  के  द्वारा  ये  सिद्धान्त  निश्चित

 कर  दे
 कि  श्रमिक-श्रमिक  तरीकों  से  इन  शक्तियों  का  उपयोग  किया  तो  वह  भी  किया जा  सकता है

 परन्तु  हमारे  लिये  उचित  यही  होगा  कि  इन  शक्तियों  के  प्रयोग  का  काम  एक  ऐसी  संस्था  पर  छोड़  दिया

 जाय
 जो  कि

 इससे  सम्बन्धित  मुख्य  मामलों  पर  ध्यान  केन्द्रित  कर  रही  है  कौर  करेगी  ।
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 में  इस  प्रकार  के  विधान  के  औचित्य  के  सम्बन्ध  में  जितना  कह  सकता
 मैंने  कह  दिया

 शरर

 इन  प्रस्थापनाश्रों  ah  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  श्रपना  मत  देने  का  काम  सभा  पर  छोड़ देता  हूं  ।  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 क  रत  ह्  ||

 श्री  फ़ीरोज़  गांधी  प्रतापगढ़-पश्चिम  व  जिला  रायबरेली-पुर्व  )  :  हम  आपका  पूर्ण

 समर्थन  करते  हैं  ।

 freq  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ga  |

 अध्यक्ष  महोदय  इस  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति को  सौंपने  के  लिये  एक  प्रस्ताव की

 पचना  प्राप्त हुई  है  ।

 इसके  लिये  कितना  समय  रखा  गया  है
 ? न०  रा०  मसुनिस्वामी

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  कुल  पांच  घंटे  हैं
 कौर

 कई  संशोधन  हैं
 ।

 श्री  fo  त०  कृष्णमाचारी  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।

 हमने  इसे  ५  बजे

 आरम्भ  किया  है  ।  राज  हमारे  पास  एक  घंटा  प्रौढ़  है  ।  हम  इसे  कल  फिर  १२  बजे  ले  सकते  हैं  प्रौढ़  ३-३०

 बजे  तक  चर्चा  चला  सकतें  क्योंकि  उसके  बाद  गैर-सरकारी  कार्यों  पर  चर्चा  होनी  है  ।  यदि  सभा  मुझ

 सहयोग  दे  कौर  श्राप  अ्रनमति  तो  हम  इस  पर  चर्चा  को  ३-३०  बजे  तक  समाप्त  कर  सकते  ताकि

 में  इसे  दूसरी  सभा  में  भी  भेज  सकूं  ।

 पची  नि०  to  weet  :  यह  सम्भव नहीं  है  ।

 पैनी
 त०

 ब०  वि दुल राव  :  कल  संघ  लोक  सेवा  आयोग  पर  भी  चर्चा  करनी

 महोदय  :  हम  समस्त  गैर-सरकारी  कार्यों  को  एक  घण्टे  के  लिये  पीछें  रख  सकते

 शाम  को  थोड़ी  देर  प्रदीप  बैठ  सकते हैं  ।  सामान्य  चर्चा  के  लिये  32  घण्टे  संशोधनों

 तथा  खण्डों के  लिये  १  घण्टा  होगा  कौर  तृतीय  पाठन के  लिये  राधा  घण्टा  होगा  ।  प्रत्येक  वक्ता

 को  १४  मिनट  का  समय  दिया  जायेंगी  ।

 श्री  श्र०  Ao  थामस  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  पण्डित  ठाकुरदास  श्री  श्री  दी०  चं०  श्री

 श्री  रघनाथ  श्री  का ०  प्र०  श्री  राधा  श्रीमती  तारकेश्वर  श्री

 झा नन्द  श्री  श्री  थाना  श्री  श्री  मूलचन्द  श्री  रामचन्द्र

 श्री  तुलसीदास  श्री  म०  दि ०  श्री  क०  क  ०  श्री  पाटनकर

 श्री  to  चं०  श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी  तथा  प्रस्तावक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा

 जाय  श्र  इसे  झ्रागामी  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  प्रथम  दिन  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने
 3?

 का  अनुदेश  दिया  जाये  ।

 यह
 एक  महत्वपूर्ण  विधान  है भ्र ौर  PEwE  में  जब  इस  विधेयक  पर  चर्चा  हुई  थी  उस

 समय  मंत्री  जी  नें  इसमें  स्वयं  बड़ी  रुचि  दिखाई  थी  ।

 श्री  पनस ४ ६५  मेरा  एक  औचित्य  जै  ।  eon  fo
 ह |  इसी  sid

 सदस्यों  के  नाम  रखे  गये  हैं

 क्या  उनसे  इस  बात  की  अनुमति  ले  ली  गयी  उदाहरणार्थ  इसमें  श्री  बसु  का  नाम  क्या  उनसे  झ्र नुम ति
 लेली गई  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी
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 श्री  श्र०  स०  थामस :
 उनका

 विचार  यह  है  कि  यदि  उनके  भाषण  देने  पर  कोई  रुकावट
 न

 जाये
 तो  वे  इसके  लिये  तैयार  हैं  ।

 श्री
 झनस  वे  प्रवर  समित  में  कराने  के  लिये  तैयार नहीं  क्योंकि श्राप  उन्हें  भाषण

 देने  का  न  देंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रवर  समिति  में  लिये  जाने  के  लिये  राज़ी  होना  कौर  भाषण  देने  का
 सिलना--सके  दोनों  पृथक-पृथक  बातें  हैं  वैसे  तो  लगभग  समस्त  इच्छुक  पार्टियों  को  अवसर  देने  का  प्रयत्न

 करूंगा  ।
 परन्तु  जहां  तक  प्रवर  समिति  में  सम्मिलित  होने  का  सम्बन्ध  श्री  बसु  तैयार |

 |  कल

 जब  वे
 करायेंगे  तो  हम  उनसे  पूछ  लेंगे  अथवा  श्री  पुन्नू  या  श्री  थामस  श्री  बसु  से  इस  बात  को सुनिश्चित

 कर  सकते  हैं  कि  उनकी  इच्छा  क्या  है  ।  हम  कार्य  जारी  रखते  हैं  ।

 श्री  श्र०  थामस :  मैं  इस  विधान  के  विरोध  में  नहीं  हूं
 ।

 में  समझता  हूं  कि  इसके  कुछ  एक

 उपबन्ध  इतने  भ्रच्छे हैं  उन्हें  संविधि  पुस्तक में  स्थान  मिलना  ही  चाहिये ।  परन्तु  इसमें  कई  ऐसे

 उपबन्ध हैं  जिनमें  संशोधन  करने  की  आवश्यकता है  ।

 बमन  पीठासीन  हुय े|

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  दृष्टिकोण  उन  सिद्धान्तों  पर  आधारित  है  जो  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने

 १९४९ में  जबकि  वह  गैर-सरकारी  सदस्य  थे  तथा  भारतीय  बैंकिंग  समवाय  विधेयक  पर  बोल  रहे

 व्यक्त  किये  थे  ।  श्री  गुह  ने  भी  उस  समय  ऐसे  ही  विचार  प्रकट  किये  थे  ।  यह  निभा  किया  जा
 सकता  है  कि  श्रधिनयिम  के  कार्यकारण  में  कई  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता है  ।

 इस  विधेयक  में  दिये  गये  उद्देश्यों  सम्बन्धी  विवरण  के  भ्रनुसार  इसके  तीन  उद्देश्य  ये  हैं  पहला  रक्षित

 बैक  को  लोकगीतों  को  प्रभावित  करने  वाली  नीतियों  अथवा  प्रशासन  सम्बन्धी  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 बैंकिग  समवायों को  निदेश  भेजने का  भ्र धि कार  दूसरा  बैंकिग  समवायों के  प्रबन्ध

 प्रबन्धकों मुख्य  कार्यपालक  पदाधिकारियों  की  नियुक्तियों  का  करना ।  कौर  तीसरा-रक्षित

 बैंक  को  किसी भी  बैंकिंग  समवाय  के  कार्यकरण के  बारे  में  निरीक्षण  करने  के  उद्देश्य से  किसी  भी
 अधीक्षक

 को  प्रत्यायोजित  करने  का  भ्र धि कार देना  ।  पंडित  भागंव  के  भ्र तु सार  ये  तीनों  लगभग  एक

 ही  प्रकार के  उद्देश्य  हैं  ।

 प्रवर  समिति  में  जब  मंत्री जी  हमें  आवश्यक  जानकारी  देंगे  केवल  तभी हम
 समझ  सकेंगे  कि

 रक्षित  बैंक  को  इतनी  अधिक  शक्ति  देने  की  आवश्यकता  क्या  है  ।  हमने  भी  इस  बात  पर  विचार  करना

 है  कि  कया  बैंक  को  इतनी  अधिक  शक्ति  देने  की  कोई  भ्रावश्यकता  है  भी  या  नहीं  ;  ale  यह  कि  भारतीय

 बैंकिंग  समवाय  अधिनियम के  meter  दी  गयी  शक्ति  पर्याप्त  नहीं  है  ।  उदाहरण  के  लिये  धारा  संख्या  ३५

 गौर  ३६  में  रक्षित  बैंक  को  कुछ  शक्तियां  दी  गई  हैं  कौर  उसके  कृत्यों  का  उल्लेख  है
 ।

 भ्रमण
 उपबन्ध

 भी

 हैं  जिन  के  अन्तर्गत  रक्षित  बैंक  के  निदेशों  की  उपेक्षा  करने  वाले  बैंकों की  श्रनुज्ञप्तियां  रह  की  जा
 सकती

 या  उनका  नवीकरण  रोका  जा  सकता  है  ।  यह  शक्ति  रक्षित  बैंक  में  निहित  की  गई  यश गौर  इसके बल
 पर  रक्षित

 बैंक  इन  बैंकों  के  विकास
 की

 दिशा
 निश्चित

 कर  सकता है  ।
 माननीय  मंत्री  ने  कहा भी

 है
 कि  झा गामी कुछ महीनों कुछ  महीनों  में  हो  सकता है  कि  कुछ  ऐसी  परिस्थिति  उत्पन्न  हो  जाय कि  इस  विधेयक

 को  प्रवर  समिति  को  बिना  सौंपे  या  इस  पर  लोकमत  का  पता  लगाये  बिना  ही  इसको  यहां  चर्चा  के  लिये

 रखना  पड़े  ।

 गल  vas  में  ।
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 बैंकिंग  समवाय  भ्र धि नियम के  कार्य-संचालन  के  बारे  में  रक्षित  बैंक  की  क्या  राय  है  ?

 मद्रास  के  समाचारपत्र  ने  कहा  है  कि  रक्षित  बैंक  की  राय  यह  है
 कि

 पर्यवेक्षण  करने  पर  यह

 परिणाम  निकला  है  कि  बैंकों  पर  often  कड़े  नियन्त्रण  की  आवश्यकता  है  झर  जहां  भी  बैंकों  को  उनकी

 त्रुटियां बताई  गई  वहां  बैंकों  ने  भ्र पनी  त्रुटियों
 को

 टूर  करने  का  प्रयत्न  किया  है
 ।

 यह  रक्षित  बैंक
 की

 राय  इसे  देखते  हुये  रक्षित  बैंक  को  इस  विधेयक  द्वारा  इतनी  बड़ी-बड़ी  शक्तियों  का  प्रदान  करना

 भ्रनावश्यक प्रतीत  होता  है  ।

 हो  सकता  है  कि  कुछ  बैंकों  ने  उचित  ढंग  से  कार्य
 न

 किया  हो
 ।

 लेकिन  मेरा  अपना  विश्वास  है
 कि

 यदि  रक्षित  बैंक  भ्र पनी  वर्तमान  शक्तियों  का  उचित  रूप  में  उपयोग करे  तो  बैंकों  की  तमाम  अनुचित

 कार्यवाहियों  को  रोक  सकता  उन  कार्यवाहियों  को  भी  जिनका  उल्लेख  संसद्  सदस्यों को  दी  गई

 पुस्तिका में  किया  गया  है  ।

 समवाय  अधिनियम  के  केन्द्रीय  सरकार  को  संयुक्त  पूंजी  समवायों  के  कार्य-संचालन
 का

 नियंत्रण  करने  के  लिये  बड़ी-बड़ी  शक्तियां  प्रदान  कर  दी  गई  हैं  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  बेकिंग  समवाय

 अधिनियम  द्वारा  केवल  बैंकिग  समवायों  को  ही  विनियमित  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  निजी

 बैंकिंग  को  नहीं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये
 ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  किस  पुस्तिका  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ?

 io
 पत्नी  Mo  स०  थामस  :  ag  इन्डस्ट्री  एन्ड  फाइनल्स नस  द्वारा  प्रकाशित  की  गई  है  ।  उसमें

 बैंकों  की  जो  भ्रनुचित  कार्यवाहियां  गिनाई  गई  हैं  उनको  समवाय  भ्र धि नियम  तर  बैंकिग  समवाय

 नियम  की  व्यवस्थापकों का  सहारा  लकर  दूर  किया  जा  सकता  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  अनुचित  ढंग
 से

 पेश  जाने  वाली  संस्थाओं  की  जांच  कराने  की  शक्ति  प्राप्त  तो  है  ही  ।  कभी-अभी  सरकार  ने  कुछ  समवायों
 को

 जांच  के  लिये  जांच  झ्रायोग  नियुक्त  किये  भी  हैं  ।

 मैं  यह  मानता  हूं
 कि

 रक्षित  बैंक
 को

 राष्ट्रीय  वित्त  का  संरक्षक  मानना  चाहिये  श्रौर  देश  की
 व्यवस्था  में  उसका  एक  बड़ा  कार्य  होता  है  ।  लेकिन  फिर  रक्षित  बैंक  एक  स्वायत्त  निकाय  है  कौर  उसे

 इस  प्रकार  की  बड़ी-बड़ी  शक्तियों  के  प्रदान  करने  में  हमें  सावधानी  से  काम  लेना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  के  खण्ड  २  में  रखने  पारिश्रमिक के  मामले  में  रक्षित  बैंक  का  निर्णय  ही  afer  माना

 है  ।  खण्ड
 ४

 में  झ्रापने  कहा  है  कि  रक्षित  बैंक  द्वारा  कराये  गये  चुनाव  पर  कोई  न्यायालय  भी  श्रापत्ति  नहीं

 कर  सकता  ?  खण्ड  ७  में  रक्षित  बैंक  को  राष्ट्रीय  हितों  की  श्रावश्यकतानुसार  बैंकिंग  समवायों  के

 नियन्त्रण  के  लिये  निदेश  जारी  करने  की  शक्ति  दी  जा  रही  है  ।  इस  प्रकार  की  शक्तियां  तो  केन्द्रीय  सरकार

 की  होनी  ही  रक्षित  बैंक  जैसे  एक  स्वायत्त  निकाय  की  नहीं  ।  में  यह  तो  नहीं  कहता  कि  सरकार

 रक्षित  बैंक  को  इतनी  सीमित  शक्तियां  प्रदान  करके  परोक्ष  रूप  में  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहती

 लेकिन  में  यह  तो  मानता  ही  हूं  कि  इस  आलोचना  में  कुछ  सार  तो  है  ही  ।

 इन  विभिन्न  खण्डों  द्वारा  रक्षित  बैंक  में  जो  शक्तियां  निहित  की  गई  उनके  भ्रन्तर्गत  रक्षित  बेक

 के  नीतियों  या  निदेशों  के  विरुद्ध  अरपिल  करने  की  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  नहीं  है  ।  माननीय  मंत्री

 कहेंगे  कि  रक्षित  बैंक  की  भ्रनुचित  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  निदेश  जारी  करने  की  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  में

 निहित  है--धारा
 ७  प्रौढ़  ३०  में  केन्द्रीय  सरकार  को  रक्षित  बैंक  का  श्रवक्रमण  करने  की  शक्ति दी

 गई
 है  ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  रक्षित  बैंक  को
 जो

 इतनी  अधिक  शक्तियां  दे  रह

 निष्पादन  तो  रक्षित  बेक  के  कर्मचारी  ही
 करेंगे  यह  भीं  प्रावश्यक  नहीं  है  कि  उनकी  हर  त्रुटि

 मूल  Hast  में
 ।
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 अठ  स०  थामस |

 केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  ही  विशेषकर  जबकि  उसके  विरुद्ध  कपिल  करने  की  कोई  व्यवस्था  ही

 नहीं  रखी  गई  है  ।

 भारत  सरकार तो  रक्षित  बैंक  के  गठन  के  लिये  ही  उत्तरदायी  होगी  ।  gexve F tata में  रक्षित

 बैंक  की  दशा  संतोषप्रद  नहीं  थी  कौर  उसके  सुधार  के  लिये  रक्षित  बैंक  अधिनियम  में  कई  संशोधन  भी

 किये  गये  थे  ।  रक्षित  बेक  का  कुछ  ग्न्य  बैंकों  के  प्रति  जो  वर्तमान  रवय्या  वह  केन्द्रीय सरकार  द्वारा

 कल्पित  समाजवादी  ढंग  के  समाज  के  भ्र नकल  नहीं  है  ।

 १९४९ श्री  To  च०  गह  ने  स्वयं  ही  कहा  था  कि  रक्षित  बैंक  द्वारा  पर्यवेक्षण  की  व्यवस्था

 करने  से  बेंकों  को  बड़ा  भय  हो  जायेगा  |  मेरा  अरपना  विचार  तो  यह  है  कि  किसी  भी  बेक  को  नष्ट  करने

 का  सर्वोत्तम  तरीका  उसके  लियें  एक  पर्यवेक्षक  का  नियुक्त  करना  ही  क्योंकि  उसकी  नियुक्ति का  पर्थ

 यही  होता  है  किਂ  उस  बैंक  में  कोई  संदिग्ध  बात  तो  है  ही  ।  फिर  कोई  भी  व्यक्ति  उसमें  रुपया  जमा  नहीं  करेगा  ।

 हमें  देश  के  ऋण  सम्बन्धी  व्यवस्था  के  हित  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।

 डा०  जॉन  मथाई  ने  भी  यह  माना  था  कि  नियमित  रूप  से  समय-समय  पर  पर्यवेक्षण  कराने  की

 व्यवस्था  से  बेंकों  में  भय  फैल  जायेगा  |

 eve  श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी प्रौढ़  श्री  प्र ०  त्र ०  गह  ने  छोटे-छोटे बैंकों  के  विकास  का

 प्रश्न  उठाया  था  |  उन्होंने छोटे-छोटे  न्य ब्रेंकों  का  पक्ष  लिया  था  |  उस  १०  Pave HT  भारत

 की  संविधान सभा  डा०  जॉन  मथाई  ने  श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों क

 सम्बन्ध  में  कहा  था  कि  बेकिंग  संगठन  दोनों  ही  दिशाओं  में  विकसित  करना  शझ्रावस्यक  है--सारे  देवा

 में  दाखा-प्रशाखाएं  फलाने  वाले  बड़े-बड़े  बैंकों  की  दिशा  कौर  स्थानीय  क्षेत्रों  की  श्रावस्यकतायें

 पूरी  करने  वाले  छोटे-छोटे  इकाई  बैंकों  की  दिशा  में  भी  ।  परन्तु  ,  रक्षित  बेंक  छोटे-छोटे बैंकों  को  उचित

 रूप  से  प्रोत्साहित करने  के  कत्तव्य  में  रहा  है  ।

 रक्षित  बैंक  ने  कभी  तक  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  बैंकों  की  विशेष  समस्यायें  ही  नहीं  समझ

 पाई  हें  ।

 श्री  श्र०  चं०  गह  :  रक्षित  ने  इसे  मान  लिया  है  ।

 श्री प्र०  स०  थामस :  मेंने  रक्षित  बैंक  द्वारा  पर्यवेक्षण  के  ्  जारी  किये  गये  कुछ  प्रतिवेदन
 देखे  उसकी  मुख्य  आपत्ति  यह  है  कि  भू-सम्पत्ति  की  जमानत  पर  afm  धन  दिया  गया  है

 ।
 यदि

 मेरे

 राज्य  में  इसकी  अनुमति  न  दी  तो  फिर  कोई  भी  व्यक्ति  कोई  अग्रिम  धन  ले  ही  नहीं  सकेगा  ।  हमारे

 राज्य  में  भू-सम्पत्ति  की  जमानत  पर  दिया  जाने  वाला  भ्रमरी  धन  बिलकुल  सुरक्षित  रहता है  वहां
 के

 १३३  बैंकों में  से  श्री  तक  ३३  को  नयी  श्रनुज्ञप्तियां देने  से  मना  कर  दिया गया  रक्षित
 बेक  ने

 शा वन कोर  सरकार  के  बैंक  के  अतिरिक्त  ar  किसी  भी  बैंक  को  अनुज्ञप्ति  नहीं  दी  है  ।

 रक्षित  ड  छोटे-छोटे  बैंकों  के  साथ  सहानुभूतिपूर्ण  व्यवहार  नहीं  करता  |

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  विधेयक  का  विरोध  ही  करते  a  रहे  हैं  ।  वे  उसे  प्रवर  समिति

 को  सौंपने  के  लिये  किस  आधार  पर  मांग  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  श्र०  स०  थामस  :  हमारे  देश  में  कभी  बैंकों  का  उपयोग  करने  की  झ्रादत  लोगों  में  विकसित

 नहीं  हो  पाई  है  ।  हमारे  यहां  बहुत  कम  व्यक्ति  बैंकों  का  उपयोग  करते  हैं  ।  रक्षित  बैंक  ने  भी  यही  कहा

 समिति  ने
 भी

 छोटे-छोटे  बैंकों  को  ml ated  करनें
 की

 झ्रावश्यकता  बताई  है
 ।

 र रक्षित  बक
 की

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 इन  सिफ़ारिशों  की  ate  बिलकुल  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता

 हूं  ।  रक्षित  बैंक  को  इतनी  aire  शक्तियां  प्रदान  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  संशोधन  प्रस्तुत  |

 श्री  स०  बच्  मेल
 )

 :  समाजवादी  समाज  बनाने  की  भ्राकांक्षा  रखने

 बाले  समाज  बैंकों  को  केवल  धन  कौर  ऋणों  का  कार्य  करने  वाली  संस्थायें  ही  नहीं  समझे  जाना

 बल्कि  उन्हें  सामाजिक  संस्थापकों  के  रूप  में  विकसित  करना  चाहते  |  इसकी  प्रथ  यह  है  कि  बेक

 जनता  का  शोषण  करने  के  लिये  नहीं  बल्कि  उसकी  सहायता  करने  के  लिये  ही  होने  चाहिये  |  हमारे

 बैंकों  के  द्वारा  तो  कुछ  थोड़े  से  व्यक्ति  विद्या  जनता  का  शोषण  ही  करते  हैं  |  शास्त्री  आयोग  प्रौर  सेन

 ने  सिफ़ारिश  की  थी  कि  उच्चाधिकारियों  का  वेतन  कम  किया  जाना  चाहिये  |  उनका  सुझाव  यह

 भी  था  कि  भ्रमरी  धन  के  रूप  में  दी  गई  राशियों  पर  नियतता  ब्याज  की  दरें  निर्धारित  की  जानी  चाहियें  ।

 इस  सुझाव  से  ही  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  बैंकों  द्वारा  जनता  के  धन  का  उपयोग  ब्याज  की  एक  नाममात्र

 दर  पर
 किया  जाता  जो  धन  जमा  कराने  वालों  के  हित  के  लिये  हानिकारक  है

 ।
 मुझे  श्री  श्र  ०

 म  ०

 थामस  के  इस  संशोधन  पर  श्राइचर्य  है  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये
 ।

 रक्षित  बेक  के  प्रतिवेदन  में  aime  दिये  गये  हैं  कि  REXR  में  बैंकों  की  प्रदत्त पूंजी  Pe MCR  करोड़

 रुपये  कौर  उनकी  कार्य-वहन निधि  €  ५२३३  करोड़  रुपये  थी  ।  इसका  अर्थ  यही  है
 कि  ३*  ५  प्रतिदिन

 प्रदत्त  पूंजी  के  प्राकार  पर  ये  बैंक  €  ५२३३  करोड़  रुपयों  की  कार्य-वहन  निधि  का  उपयोग  करते  थे  कौर

 उन्होंने  VRE  करोड़  रुपयों  का  नक़द  मुनाफ़ा  कमाया  था  |

 कहा  गया  है  कि  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  बैंक  के  निदेशक  करते  हैं  ।  समाजवाद  की  श्रीकांत  क्षा

 वालें  समाज  में  तो  यही  होना  चाहिये  कि  बैंक  सामाजिक  संस्थाओं  के  रूप  में  विकसित  अल्प  बचतों  को

 प्रोत्साहित  भ्र ौर  छोटे-छोटे  उद्योगों  की  सहायता  करें  ।  sat  क्या  है  ?  १९४७ से  १९४१

 तक  के  काल  बैंकों  के  सफल  होने  के  कारण  निक्षेपकों का  ३  करोड़ रुपया  हज़म  हो

 चुका  है
 ।

 बैंकिंग  समवाय  परिसमापन  कार्यवाही  समिति  ने  सिफ़ारिश  की  है  कि  बेकिंग  समवायों  के  प्रबन्ध

 के  मामले में  अधिक  कड़ाई  से  काम  लिया  जाये  |

 १९४७ से  PEXR  तक  के  काल  १८०  ब्रैंको  का  परिसमापन उधा  पर  उससे  उनके  निदेशकों

 को  कोई  भी  हानि  नहीं  हानि  निवेशकों  को  ही  उठानी  पड़ी  थी  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  देखते  इन  बैंकों  को  उद्योगों  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करना

 चाहिये  ।  रक्षित  बैंक  के  प्रकाशन  में  बताया  गया  है  कि  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  कुल  श्रवनीय  धन  का

 केवल  ३४  प्रतिशत  ही  उद्योगों  को  दिया  गया  वाणिज्य  को  ve  प्रतिशत  दिया  गया  है  ।  वाणिज्य में

 बे  लोग  भी  सम्मिलित  हैं  जो  wal  का  सट्टा  करते  हैं  ।

 बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  ने  अपने  उद्योगों  की  सहायता  के  लिये  बड़े-बड़े  बैंकिंग  निगम  स्थापित कर

 fara  हैं  ।  उनसे  aa  उद्योगों  को  बहुत  ही  कम  सहायता मिल  पाती  है  ।  इनके  वे  ब्याज की  सस्ती  दर

 पर
 यथेष्ट  पूंजी  उपलब्ध  कर  लेते  तो  उसे  भ्र परं  उद्योग  विशेष  के  लिये  प्रयोग  में  लाते  हैं

 कमर्शियल  बेकस  बिरला  के  उद्योगों
 से  सईद ate aa

 भ्रंग्रेजी  में  ।



 OS

 १४२०

 उच्च-शक्ति झ्रायोग  की  नियुक्ति  के  बारें  में  प्रस्ताव
 कोयला  खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी

 एक  २०  १९५६

 महोदय :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 क  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  जायेंगी ।

 =

 ब०  विद् लल राव

 कोयला-खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  एक  उच्चजाति-सम

 पन्न

 आ्रायोग  की  नियुक्ति
 के

 बारे  में  प्रस्ताव

 ao  ब०  बिखराव  [)
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 कोयला-खानों  में  सुरक्षा  की  समस्या  की  जांच-पड़ताल  करनें के  लिये  एक  उच्च-शक्ति

 सम्पन्न  ara  की  नियुक्ति  के  wet  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 a में  इस  प्रशन  को  सभा  में  कई  बार  उठा  चुका  हूं
 ।

 दिसम्बर  reyy
 की

 चिकली  ''

 जिसमें  खान  में  पानी  भरने  के  कारण
 ६३  व्यक्ति  डूब  गये  कडल  रश

 रि किया  गया  था  ।  मेंने  उस  समय  भी  यही  सुझाव  रखा
 कौर  जांच  न्यायालय  ने  इस  उच्च  शक्ति  प्राप्त

 आयोग  के  गठन  की  सिफ़ारिश  भी  की  थी  ।

 फरवरी  VEUY  की  झ्र मला बाद दुर्घटना  के  लिये  नियुक्त  जांच  न्यायालय ने  भी  यही

 की  थी  ॥
 न्

 सरकार  ने  इस  सिफ़ारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  था  ।  मुझे यह  मामला

 सामने  लाना  पड़ा  है  |  गत  अगस्त  se  बोला  न  संस्करण  UT QUWIINts Trarfre  a  मी  यह क

 STAT
 लेकिन  श्रम  मंत्री  ने  इसे  ग्रावश्यक  नहीं  माना  उनका  विचार  था  कि  प्रवृत्त  किये  जाने  वाले

 ये  विनियमों  के  कारण  दुर्घटनाओं  की  संख्या  न्यूनतम  हो  जायेगी  ।

 ws  ग्रौदयोगिक  समिति  में  प्राविधिक  नियोजकों  हिन्द  मजदूर  सभा  तथा  इंडियन
 नेदा  {el

 te  यूनियन  कांग्रेस  ने  भी  मेरे  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  था ।

 कि  पिछले  सत्र  में  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सका  था
 ।

 जब  मेरे  सूचना  देने  के  दो दिन

 _ बाद  ढेमोंਂ  दुर्घटना  हो  गयी
 ।

 इसलिये  ora  में  मैंने  इस  aa
 पर

 सभा  का  निर्णय  जानने
 की

 बत सोची  ।

 यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  सभी  देशों  में  आयोग  नियुक्त  किये  जाते  हैं
 ।  उदाहरण के  लियें

 fi
 ven

 मे ंनियतकालिक  रूप से  कोयला-खानों के  सम्बन्ध  में  आयोग  नियुक्त  किया  जाता  है  कौर  संसद

 में  उसका  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।
 ढेरो  की  दुर्घटना  भी  उन्हीं  परिस्थितियों

 में  हुई

 जिन  परिस्थितियों
 में  eM?  में  मजरी  दुर्घटना  हुई

 जिसमें  १३  व्यक्तियों की  मृत्यु  हुई  थी  ।

 ः
 ्

 इससे  स्पष्ट  है  कि  खान  सम्बन्धी  मुख्य  निरीक्षक  के  कार्यालय  द्वारा  ea  निरीक्षण  नहीं

 जाता है

 खानों  में  कई  प्रकार  की  दुर्घटनायें  होती  हैं  प्रौढ़  थोड़ी  सी  लापरवाही से  सैकड़ों  व्यक्ति  हता

 सकते हैं  ।  वहां  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  जाने  पर  यदि  प्रदान  न  किया  गया  होता  तो  अ्रमलाबा ९

 i  में
 ४००

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  होती
 |

 प्रदर्शन  के  कारण
 उस

 दिन  बहुत  कम  श्रमिक
 काम  पर

 द  कुछ  दिन  हुए  खान  प्रबन्धकों
 तथा  निरीक्षण  कार्यालय

 के  कर्मचारीवृंद  से
 दुर्घटनाओं

 पर

 बातचीत
 करते  हुए  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे

 थे  कि
 संसार  के  er  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  भूतत्व

 य

 शीश
 एसी  हैँ  कि  छत  के  गिरने  के  कारण  कोई  SEAT  नहीं  होनी  चाहिये  er  et

 पूल  में  ।  के
 oe

 ्
 ्

 क



 क
 va

 ERG  कोयला  खानों
 में

 सुरक्षा  सम्बन्धी  एक  श्री
 ्र

 उच्च-दफ़्ती  सम्पन्न  आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 परन्तु  भारत  में  अधिकतर  दुर्घटनायें  छत  गिरने  के  कारण  होती
 ३००

 से  कुछ
 आयतों

 की  मृत्यु  होती
 ooo

 बिलकुल  अपंग  हो  जाते  हैं  या  काम  करने  के  भ्र योग्य  हो  जाते

 :  इस  समस्या  की  भलीभांति  जांच  करने  के  लिये  हमें  यह  मालूम करना  होगा  कि  क्या  खान  सम्बन्ध

 मुख्य निरीक्षक वं - क  eter  दर  सततता

 ae  eas  करने
 के

 लिये  सुव्यवस्थित

 दो  वर्ष  के  थोड़े  से  समय  में  ही  दो  बार  इस  विभाग  को  पुनर्गठित  किया  गया  है
 |

 हैदराबाद  क्षेत्र  के  लिये  खान  सम्बन्धी  प्रादेशिक  निरीक्षक  का  ava  में  स्थित  हे  जहां

 कि  श्रमिक की  खानें  यह  स्थान  कोयला  खानों  से  लगभग  TC  मील  की  दूरी  पर  इसीलिये  दुर्घटना
 के  तुरन्त  ही  बाद  निरीक्षक  दुर्घटना-स्थल

 पर
 नहीं  पहुंच  सकता

 ।
 इस  ढंग  पर  कुछ  हलकों  का  पुनर्गठन

 थ
 किया गया  है  ।

 बचाव-किये  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  स्पष्ट  है  ।  जब  ग्यारह  खनिक  बाढ़ग्रस्त  खान  में  २१
 दिन

 |
 रहने

 के  बाद  जीवित  निकल  are  तो  यह  स्पष्ट  है  कि  यदि  बचाव-कार्य  की  झर  तुरन्त  ध्यान  दिया
 जात

 ग कुछ श्रौर लोग बचाये लोग  बचाये  जा  सकते  थे  ।  इस  समय  बचाव  कायें  में  भी  सुधार  किया
 जान

 प्रेरित है  ।

 भारत  में  खानों  में  तीन  पारियों  में  काम  होता  है  तू  निरीक्षक  केवल  दिन  के  समय  पहली
 व

 ्
 पारी  का  ही  निरीक्षण करता  है  ।  यदि  श्राप  १,०००  कर्मचारी  के  सम्बन्ध  में  दुघटनाश्रों  के  आंकड़ों

 को  देखें तो  श्राप  देखेंगे  कि  अधिकतर  दुर्घटनायें  दूसरी ate  तीसरी  पारी  में  होती  हैं  क्योंकि  पर्यवेक्षक

 कर्मचारी वग  क  नहीं  हैं  ।  श्रौद्योगिक  समिति  में  मेने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  खान  प्रबन्धक

 को  रात  में  कम  से  कम  एक  बार  जाकर  जहां  कोयला  निकाला  जा  रहा  हो  वहां  उस  स्थान  का

 निरीक्षण करना  चाहिये  ।  परन्तु  प्रबन्धकों तथा  नियोजकों  ने  इस  बात  का  विरोध  किया  ।  उन्होंने

 कोई  तक॑  प्रस्तुत  नहीं  किया  ।  केवल  इतना  ही  कहा  :  यह  सम्भव नहीं  है  ।  यही  बात  खान  सम्बन्धी

 मुख्य  निरीक्षक  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  है  जिसे  कम  से  कम  अ्रठारह  महीनों  के  बाद  प्रकाशित  किया  गया

 ८  १९५५
 को  मेरे  एक  प्रदान  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  मुझे  बताया  गया  था  कि  सुरक्षितता  की

 |  यात्रियों  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  में  कोई  विशिष्ट  सिफारिश  नहीं  की  गई  है  ।  वह  केवल  सांख्यिकीय

 मारी है  ।

 फिर  झ्रांकड़ों  का  संकलन  किस  लिये  किया  जाता  है
 ?

 आंकड़े  हमारी  सहायता  के  लिये  इकट्
 कि

 ते  हैं  ताकि  इनके  पर्यवेक्षण  से  हम  निष्कर्ष  निकाल  सकें  |

 मेंने  PeRY  कौर  १९३६  के  प्रतिवेदनों  को  पढ़ा  मैंने  विशेष  रूप  से  देखा  है  कि  उनमें  सिफारिशें
 की  गई

 उदाहरण  क  लिये  geRY  क  प्रतिवेदन  में  कुछ  उप-विधियों  में  संशोधन  करने  के  लिये
 कहा

 या है  ।  इसलिये  मेरा  अ्रनुरोध  है  कि  इस  प्रदान  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिये

 इसमें  कोई  वित्तीय  aa  भी  नहीं  है  ।  आयोग  देश  भर  में  घर  खानों  का  निरीक्षण करक  सिर्फ़
 र

 सकता है  ।

 प्रधानमंत्री ने  २६  नवम्बर  को  शभ्ररियालर  रेल  घटना  के  सम्बन्ध  में  भ्र पने  भाषण  में  कहा  था
 f

 चाहें  कितने  ही  संभाव्य  बहाने  कयों  न  पेश  किये  जायें  कि  सामान्य  प्र सामान्य  सावधान  रती

 गई
 फिर  सो

 भ  यह  प्रभाव
 करता

 ह
 फि  इस  प्रकार  मामल

 म

 कोई  थो  दहाना  काफ

 ९
 होगा

 a  प्रपने  भाषण  में  आगे  चल  कर  कहा  था  कि  की  कमी  का  इस  प्रकार  की  जांच  के  सम्बन्ध
 तत

 में  किसी  पाबन्दी
 के  लगाये

 जानें  का  कोई  कारण  नहीं  समझा
 जा

 सकता  है  1.0
 थ

 Oo  थ  .....  .....
 Oo

 re
 a



 १४२२  कोयला  खानों में
 Tze any f=  सम्बन्धी

 एक  _  20.0  १९५६

 उच्च-दफ़्ती  सम्पन्न  आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 महोदय
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  wear  सदस्य  भी  बोलना

 चाहता है

 रेणु  चक्रवर्ती  हां  ।

 महोदय  :  माननीय सदस्य  शीघ्र  ही  भाषण  समाप्त कर  ले ं।

 श्री  त०  qo  विट्ुलराव  Pau  aUY  तथा  PENS  में  तीन  बड़ी  दुर्घटनायें  हुई  ग्रोवर

 कोई  गहरी  जांच  नहीं  की  गई  है  ।  ब्रिटेन  में  जिस  प्रकार  के  आयोग  स्थापित  किये  जाते  ऐसा  कोई

 आयोग  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।  इसलिये  खनिकों के  हित  खनन  उद्योग  के  विकास  तथा  देश
 क

 हित  में  मैं  खानों  में  सुरक्षितता  सम्बन्धी  कार्यवाहियों  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  उच्च-शक्ति  सम्पन्न

 ऑआआयोग  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  प्रति  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  का  समर्थन  करता

 महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 सभा  का  काय

 सभापति  महोदय  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  बैंकिग  समवाय  विधेयक  के  विभिन्न

 प्रकरणों  के  लिये  निम्न  समय  आवंटित  किया  गया  है

 सामान्य  चर्चा  र  घाट |

 विचार  १.  घन्टा ।

 ततीय  वाचन  घन्टा

 कल  साढ़े  चार  बजे  तक  सरकारी  काय  होगा  |

 गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  साढ़े  चार  बजे  से  सात  बजे  तक  किया  जायेगा |

 कोयल ला
 खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  एक  उच्च-शक्ति  सम्पन्न

 आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव--जारी

 महोदय  :  अरब हम  श्री  त०  ब्०  Pagers द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव
 पर

 अग्रेतर  विचार

 करेंगे

 श्री  बोस  (  भूमि-उत्तर  )  न  केवल  भारत  में  बल्कि  समस्त  संसार  में  भ्रमण  उद्योगों  में  होने

 वाली दुर्घटनाओं  की  अ्रपेक्षा  कोयला  खानों  में  प्रतीक  दुर्घटनायें होती  हैं  ।  परन्तु  wea  देशों की  तुलना में

 भारत  में  प्रति  हजार  मरने  वालों  की संख्या  कहीं  कम  फिर  भी  मैं  aaa  मित्र  की  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  दुर्घटनाश्रों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 हाल  ही  की  जिन  घटनाओं  की  कौर  निर्देश  किया  गया  वे  शोचनीय  इस प्रकार की  दुर्घटनाओं

 यथा  पहिले  से  बचाव  की  सम्भव  कार्यवाहियां  कर  के  कम  करना  चाहिये  ।

 मुझे  मालूम  हुआ  है
 कि

 न्यूटन  चिकली  में  समीपवर्ती  एक  खान  पानी  से  भरी  हुई  थी  ।  दूसरी
 शर  काम  करने  वाले  लोगों  ने  इसमें  छिद्र

 कर
 दिया  था  जिसके  परिणामस्वरूप

 सभी
 श्रमिक  पानी  में

 faa  अंग्रेजी  में  ।



 २०  PEUR  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  एक  शरद र  दे
 उच्च-शक्ति  सम्पन्न  आ्रायोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 डूब  गये  थे
 ।

 जांच  करने  पर  मालूम  हम्ना  कि  प्रबन्धक  को  पानी  से  भरी
 खान

 के  बारे  में  कुछ
 भी  मालूम

 इस
 प्रकार  कुछ  दुर्घटनाओं का कारण का  कारण  खनन  विद्या  के  ज्ञान  की  कमी  तथा  लापरवाही  होता  है

 ।

 मैं  भ्र पने  मित्र  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  भारतीय  भौमिक  सरल है  ।  मुझे  इसका  कुछ

 ज्ञान  मैंने  उड़ीसा  में  कुछ  खानें  देखी  हैं  ।  ऊपर  से  देखने  पर  कोई  दरार  मालूम  नहीं  होती  परन्तु

 एक  दिन  wares  ही  सब  कुछ  गिर  जाता  है  ।

 मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  १८  दिन  खान  में  रहने  के  बाद  जो  लोग  बच  गये  थे  सुरक्षितता दल  के

 लोगों  ने  उन्हें  नहीं  बचाया  था  ।  मेरे  मित्र  को  यह  मालूम  नहीं कि  सुरक्षितता  नियम  केवल  उन

 परिस्थितियों में  लागू  होते  हैं  जहां  विस्फोट होते  उन्हें  पानी  से  भरी  खान  में  नहीं  जाने  दिया
 जाता  ।

 खनिक  व्यक्तियों  का  यह  गतंव्य  था  कि  वे  यथासम्भव  शीघ्र ही  पानी  को  बाहिर  निकालते  ।  यही  gat

 खान  सम्बन्धी  मुख्य  निरीक्षक  तथा  कुछ  भ्रमण  निरीक्षक वहां  थे  ।  में  कह  नहीं  सकता  कि

 कम्पनी ने  उनसे  कितना  सहयोग  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध में  समिति  का  प्रतिवेदन  शीध्र  ही  प्रकाशित

 हो  जायेगा  ।  दिन  रात  पानी  निकाला  जाता  रहा  और जब भीतर जब  भीतर  घिरे  व्यक्तियों ने  प्रकाश  देखा  तो  वे

 बाहर की  भागे  प्रौढ़  इस  प्रकार बचे  थे  ।  बचाव-स्टेशन के  व्यक्तियों  का  वहां  जाने  का  कोई  काम  न

 था  ।  भारतीय  बचाव-स्टेलॉन  संसार  के  सर्वोत्तम  स्टेशन  में  गिना  जाता  है  ।  उनकी  सफलता यें

 शर  रिका  बहुत  ही  बरच्छा  है  ।

 दुर्घटनायें  पुराने  निरीक्षकों  के  समय  होती  हैं  या  नए  निरीक्षकों  के  मेरे  विचार  में  यह

 सुसंगत  नहीं हू  क्योंकि  खानों  के  प्रतीक  गहरा  होने  पर  दुर्घटनायें  होती हैं  ।  कम  गहरी  खानों

 में  कोयला  भूतल  के  निकट  होता  है  भ्र ौर  वहां  कोई  दुर्घटना नहीं  होती  है  उदाहरण के  लिये  हजारीबाग
 जिले

 में
 रेलवे

 खानों  में  कोई  दुर्घटना  नहीं  हुई  है  ।  भारत  में  अधिकतर  कोयला  खानें  कम  गहरी  हैं  ।

 इसलिये
 सुरक्षितता  बत्ती  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  ।  परन्तु  जब  खान  बहुत  गहरी  हो  जाती  हैं  तो

 कोयलें
 की  खान  में  से  गैस  निकलने  लगती  है  कौर  फिर  विस्फोट होते  हैं  ।  परन्तु  यह  जानना कठिन

 है
 कि  दुर्घटना कब  होगी  |  फिर

 भी
 मैँ  इस  बात  से  सहमत हूं  कि  कोयले  की  खानों  में  सुरक्षितता के  प्रश्न

 पर  विचार करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  प्रौढ़  ऐसे  उपाय  ढूंढने  चाहियें  कि  जिससे  दुर्घटनायें

 कम  हो ंt

 भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  नियम  तथा  विनियम  देख  सकती

 है  तथा  ब्रिटिश  भ्र  जर्मन  खानों  के  नियमों  का  भी  भ्रध्ययन  कर  सकती  है  ।  जहां  तक  इस प्रस्ताव का

 सम्बन्ध  मुझे इस  पर  कोई  आपत्ति नहीं  है  ।  साथ  ही  मुझे  यह
 भी

 मालूम  हा  है  कि  नए  विनियमों
 पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  शीघ्र  ही  उन्हें  लागू  किया  जायेंगी  ।  इनमें  इस  प्रकार  के  आयोगों  प्रौर

 समितियों का  भी  उपबन्ध  है  ।

 अन्त  में  मैं  माननीय  मित्र  की
 इस

 बात  से  सहमत हूं
 कि  दु्घेटनाश्रों को  कम  करने  का

 मात्र  उपाय
 निरीक्षण

 है  ।  निरीक्षण  योग्य  तथा  अनुभवी  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  केवल

 उच्च-शक्ति  सम्पन्न  आयोग  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं
 ।

 इन  व्यक्तियों  को  खान  का  प्रत्येक  भाग  देने  की

 mata  होनी  चाहिये  ।

 इने  शब्दों  के  साथ  मैं  सरकार  से  प्रार्थना  करता  हैं
 कि

 विनियमों  को  यथासम्भव  शीघ्र  लागू  किया
 जाये  प्रौढ़  बाद  में  देखा  जाय  कि  क्या  इस  प्रकार  का

 प्रयोग  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :
 सभापति  मुझे  खुशी  है  कि  श्री  राव

 ने  अपने  प्रस्ताव  द्वारा  सदन
 का  ध्यान  उस  समस्या  की  कौर  दिलाया  है  जिस  समस्या की
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 उच्च-दफ़्ती  सम्पन्न  ग्रा योग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 {  att  श्री  नारायण दास

 हमारा  ध्यान  नहीं  जाता  है  ।  जब  कभी  किसी  खान  में  दुर्घटना  हो  जाती  है  कौर  उसमें  हमारे  बहुत  से

 भाई  जो  काम  करते  हैं
 उनकी  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  देश  का  ध्यान  कौर  इस  dag  का

 ध्यान  कभी-कभी

 चला  जाता  है  ।  मेरा  ध्यान  भी  इस  समस्या  की  ae  इसलिये  गया  कि  जब  एक  खान  में  दुर्घटना  हुई

 और  गैस  विस्फोट  उसमें  ५२,  ५३  कप् रा दम  मरे  तो  एक  कोर्ट  श्राफ  इन्क्वायरी  (  जांच  न्यायालय )

 गवर्नमेंट  की  तरफ  से  बैठाई गई  कौर  मुझे  उसमें एक  waar  )  की  हैसियत  से  काम  करने
 का  मौका  मिला  ।  मुझे  उसकी  जवाब  देही  निभाने  के  लिये  देश  के  जो  खान  सम्बन्धी  कानून  हैं

 शर
 उसके  अ्रधीन  सुरक्षा के  लिये  जो  नियमावली है  ,  रै गुले शंस  )  उनको  अध्ययन  करने स  ५, च

 का  मौका  मिला  ।  साथ  ही  ara  चूंकि  वहां  गैस  विस्फोट  की  दुर्घटना  हो  गयी  इसलिये  बहुत  से  एसे

 विषय  सामने  at  जो  कि  केवल  हिन्दुस्तान  की  खानों से  ही  सम्बन्ध नहीं  रखते  थे  बल्कि

 दूसरे  देशों  के
 जो

 इस  सम्बन्ध में  कानून  हैं  या  रूल्स  रैगुलेशंस  हैं  उनको  भी  पढ़ने  का  मुझे  मौका  मिला
 |

 मेंने  देखा  कि  हिन्दुस्तान में  क्या  सभी  देशों  में  जितने  उद्योग  हमारे  चलते हें  उनसे  सब  से  ज्यादा

 खतरनाक

 उद्योग

 यह  खान  का  है
 ।

 जब  हम  खान  की  चीजों
 का

 इस्तेमाल
 करते

 हैं
 तो

 हम  नहीं  समझते
 fe  कितनी  मेहनत से  यह  चीज  हमारे खान  के  भाई  पदा  करते  हैं  कौर  हम  यह  भी  नहीं

 सोचते हैं  कि  कैसी-कैसी  दुःखद  परिस्थिति में  कैसी  कठिनाई  की  परिस्थिति में  हमारे  भाई  खान  के  नीचे

 काम  कैरते हैं  प्रौढ़  जिस  समाज के  लिये  वह  इतनी  मेहनत  करते  हैं  और  इतनी  बहुमूल्य  चीजें  निकालते

 उनके  प्रति  उस  समाज  का  क्या  कर्तव्य  हमारा  ध्यान  उस  भ्रांत  नहीं  जाता  कौर  इसलिये यह  सवाल

 जो  बहुत  परिश्रम  से  हमारे  माननीय  मित्र  ने  उठाया  है  कौर  उस  सम्बन्ध  में  अपना  जो  प्रस्ताव  रक्खा
 में  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 में  ग्रा वश्य कता  समझता  इस  बात  की  कि  जब  से  हमारे  देश  में  यह  खान  उद्योग  मुझे

 ठीक  समय  तो  नहीं  मालूम  लेकिन  जब  से  हमारे  देश  में  खानों  में  से  कोयला  कौर  दूसरे  खनिज  पदार्थ
 इत्यादि निकाले  जाने  तो  जो  हमारे  देश में  ७ ०५ ्  शासन  था  उसने  यहां  उसका  जो  भी

 अनुभव  था  उसके  प्राकार
 पर

 इस  उद्योग  को  चलाने  की  कोशिश  की  ।  मुझे  यह  भी  areas हमरा  कि

 जब  में  प्रफेसर  की  हैसियत  से  वहां  sor  तो  मेंने  देखा कि  यद्यपि  हमने सन्  १९५२  में  एक  कानून बना

 लिया  माइंस  ऐक्ट  अधिनियम )  ,  लेकिन  उसके  att  जो  नियमावली  वह  हमारे

 सामने  नहीं  are  थी  प्रौर  जब  हम  श्राफ  इनक्वायरी  में  बैठे  तो  Ri  के  ऐक्ट  के  मुताबिक  जो

 नियमावली  बनी थी  उसके  अनुसार  हमको  काम  करना  पड़ा  ।  यह  बात  मैं  यहां  कहे  बगैर  नहीं  रह
 सकता कि  इसका  मतलब  यह  नहीं  समझा  जाय  कि  सरकार  ने  उसमें  संशोधन नहीं  समय-समय

 ot
 जितनी

 भी  झ्रावव्यकता मालूम  हुई  उसने  उसमें  संशोधन  करने  की  कोशिश की  कौर  REue

 तक  उसमें  संशोधन हो  चुका  था  ।  लकिन  फिर  भी  दुनिया  FERZ  के  बाद  कितनी बदल  कितने

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  हुए  कौर  कितनी  तरह  के  वैज्ञानिक  अविष्कार  हुए  शर  खानों  में  काम  करने  के  तरीके
 में

 कितने  परिवर्तन  हो  विभिन्न  औजारों  में  काफी  परिवर्तन  हो  शासन  में  भी  बहुत  परिवर्तन

 उस  आधार
 पर

 हमारा  मत  है
 कि  नियमावली

 का  निर्माण  हो  जाना  चाहिये  था  लेकिन  नियमावली  का
 निर्माण नहीं  gat  श्र इसी  वजह  से  यह  स्पष्ट  मालूम  होता  है  कि  यह  एक  एसा  गहन  कठिन

 विषय  है
 कि

 जिस  तरह  कि  चुनाव  शादी  ai  अन्य  प्रशासनिक  सम्बन्धी  नियमावली हम  बना  लेते

 उस  तरह  इस  की  नियमावली  बनाना  नहीं  है  ।  इसलिये  सरकार  को  विभिन्न देशों  का  जो  भी

 अनुभव  विभिन्न  देशों  में  खानों  में  काम
 करने  वालों  का  जो  भी  अनुभव  हुआ  है  या  जो  भी  सुरक्षा  सम्बन्धी

 तरीकों
 में

 परिवर्तन
 हुए  हैं  या  वैज्ञानिक  waders  हुए  उनका  भ्रध्ययन करने  में  सरकार को  समय

 लगेगा  we  मझे  मालम ्  T  हुआकि कि
 PER

 के  कानून के  प्रभुता  उसमें जो  पहले  कानून जो  सुरक्षा
 सम्बन्धी  नियम  उनमें
 a.  दूसरे  मुल्कों  में  इस  दिशा  में  जो  वैज्ञानिक  अनुभव  हुए  हैं  ्र  अ्रनुसंघान  हुए
 हैं  उनके  आधार पर  वह  स

 बना  कर  जल्दी  लागू  किये  जाने  वालें  हैं  ।



 २०  PUR  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  एक  VERA

 उच्च-दफ़्ती प्रयोग  की  नियुक्त  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सभापति  इस  जांच  के  विषय  में  मेंने  देखा  कि  हमारे देश  की  जो  माइंस  इंस्पैक्ट्रेट  (

 निरीक्षालय  उन्होंने  बड़ी  महनत  से  काम  किया  शौर  मेंने  देखा कि  जहां  दुर्घटना हुई  वहां  वह  पहुंचे

 जिस  दुर्घटना  की  हमारा  ध्यान  उसकी  जांच  के  सिलसिले  में  मेंने  देखा  कि  यह  जो  हमारे  देश

 की  माइंस  इंस् पेक् टोरेट  निरीक्षकालय  है  उसने  बहुत  ही  बुद्धिमता  क॑  साथ  काम  किया
 ३.१५ १५

 मेंने  देखा  कि  उस  सिलसिले में में  जहां  हिन्दुस्तान में  लगभग  साढ़े  तीन  या  लगभग चार  हजार

 खाने ंहैं  वहां  इंस् पक् टोरेट की  जो  स्ट्रेंजर  की  संख्या  )  उसमें  काम  करने  वालों  की  जो  तादाद

 है  वहू  बहुत  ही  कम  है  प्रौढ़  मालूम नहीं  कि  इस  समस्या  की  मोर  राज  तक  सरकार  का  ध्यान  कयों  नहीं

 गया  जबकि  मेरे  ख्याल  में  बहुत  पहले  उसकी  तरफ  ध्यान  जाना  चाहिये था  ।  मुझे  यह  भी  मालूम

 gar  कि  जिस  रफ्तार  से  उसमें  आदमियों  को  बढ़ाना  चाहिये  था  हमने  नहीं  बढ़ाया  ।  मुझे  विश्वास  है

 कि  सरकार  wa  जब  कि  दो  कोट  इनक्वायरी  कमेटियों  की  रिपोर्ट  आ  गई  तो  उसको  अध्ययन

 करके  इस  विभाग  के  विस्तार  के  लिये  उपय  क्त  अ्रादमियों  की  नियुक्ति  के  लिये  कदम  उठायेंगी  ।  मझे

 यह  भी  मालूम हुआ  मुझे  ठीक  याद  नहीं  माता  है  लेकिन  जब  यह  दोनों  इनक्वायरी  कमेटियों  की  रिपोर्ट

 पेश  हुई  थी  तो  सरकार  की  तरफ  से  यह  कहा  गया  था  कि  उसकी  eat  तरीके  से  छानबीन करके  उसके

 सम्बन्ध  में  उन्होंने  उपय  क्त  कार्यवाही  कर  ली  है  शर  जो  अभी  १९५२  के  कानून  क  रगुलशंस  कराने  वाले

 उनमें  बहुत  चीजों  का  उन्होंने  समावेश  कर  लिया  है  |

 जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  मेंने  उस  रिपोर्ट  के  साथ  एक  छोटा  सा  सुझाव  लगाया  था  कि  इस

 के  लिये  एक  राष्टीय  ara  की  नियुक्ति  होनी  चाहियें  ।  वैसे  जांच  कमेटी  ने  भी  अपनी  सिफारिश

 नवम्बर  २७  में  सिफारिश  की  है  कि  एक  राष्टीय  श्रावित  की  नियुक्ति  की  जाये  जिसके  जिम्मे  यह  काम

 दिया  जाये  कि  हमारे  देश  में  जो  लोग  खानों  में  काम  करने  वाले  जैसे  कि  बिजली

 वाले  इरादी  जो  कि  खानों  में  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  करते  हैं  उन  सब  के  प्रत भवों चके  को  एकत्र  किया  जाये  |

 इसमें  केवल  देश  वालों  के  अनुभव  से  ही  काम  चलने  वाला  नहीं  हमको  दूसरे  देशों के  भ्रनुभवों

 से  भी  लाभ  उठाना  चाहिये  ।  हमारे  अपने  देश  में  भी  अ्रलग-प्रलग  खानों  में  काम  करने  वालों  के

 अलग  भ्रनुभव  हूं  ।  किसी एक  खान  में  जो  झ्रनुभव  प्राप्त  हुमा  है  उसको  दूसरी  खानों  में  भी  काम  में  लाने

 का  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  जल्द  से  जल्द  यह  कमीशन  नियुक्त  किया  जाये

 जो  भी  लोग  खानों  में  काम  करने  वाल  चाहे  वे  बासन  से  सम्बन्ध  रखते  चाहे  वे  इंस् पक् टोरेट से  सम्बन्ध

 रखते  या  दूसरे  विभिन्न  विभागों  से  सम्बन्ध  रखते  हों  उन  सब
 के

 अनुभव  के  ग्रा धार  पर  सुरक्षा  सम्बन्धी

 कानन  बनाया  जाये  ।  यह  काम  तब  तक  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  इसके  लिये  एक  राष्टीय  कमीशन

 नियुक्त न  किया  जाये  ।  हमको  उस  कमीशन  के  सामने  ये  सब  सुझाव  रखने  चाहियें  ।  यह  जो  खानों

 में  काम  करने  सम्बन्धी  नियम  हैं  इनमें  सुधार  करने  का  काम  बहुत  महत्व  का  है  कौर  जब  कमीशन  frag

 होगा  तभी  इसको  ७  बढ़ाया  जा  सकेगा  |

 एक  ae
 र.) में और

 कहना  चाहता  हूं
 ।  जेसा

 कि
 भ्र भी  हमारे एक  भाई  ने  कहा  हमारे देश  में

 खानों  में  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  प्रनुसंघ  की  बड़ी  आवश्यकता है  ।  यह  जो
 गैस

 का  विस्फोट  sat  इसके
 सम्बन्ध  में  कोट  श्राफ  इन्क्वायरी  के

 सामने  गवाहों  ने  ऐसे  विषय
 प  श

 किये  जिन  पर  इस
 देश

 में  भ्रनुसंधान

 नहीं  ् उ्ञ्रा  था
 ।  दूसरे  देशों

 में  जो  भ्रनुसंघान gat  है  उसी के  आधार पर  उन्होंने  हमारे  सामने  इस
 विषय

 को
 रखा

 ।  उनसे  हमको  पता  चला  कि  अमरीका  कौर
 इंगलैंड  में  जो  खास-खास  विषयों  के  सम्बन्ध

 में प्रनुभव हुए हैं वे हुए  हैं  वे
 हमारे

 लिय
 वैसे

 के  वैसे  लागू  नहीं  हो  सकते
 |

 इसी  सम्बन्ध  में  एक  area  की  बात

 हमारे  सामने  पायी
 ।

 जब  खान  से  कोयला  निकाल  लिया  जाता  है  तो  उसको  बालू से  भर  दिया  जाता

 उस  बालू  में  पानी  मिला  दिया  जाता  है  ।  इस  तरह से  बालू  में  पानी  मिलाकर  खान  को  ऊपर

 तक  भर दिया  जाता  जब
 बालू  का  पानी  निकल  जाता  है

 दो
 बालू  नीचे  बेठ  जाती है  ।  हमारे  सामने



 PERE  कोयला  खानों
 में  सुरक्षा  सम्बन्धी  एक  yells  २०  REXS

 उच्च-दफ़्ती  सम्पन्न  आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [  श्री  श्रीनारायण  दास  |]

 खान  के  प्रबन्धक  ने  कहा  कि  चूंकि  पानी  निकल  जाने  के  बाद  बालू  नीचे  बैठ  इसलिये  बालू  प्रौढ़
 खान

 की  छत  में  खाली  स्थान रह  गया  ।  उस  स्थान  में  गैस  जमा  हो  कौर  चूंकि  छत  गिरी  इसलिये

 गैस  खान  में
 भर

 गयी  कौर  इससे  दुर्घटना  हो  गयी  ।  दूसरे  लोगों ने  कहा  कि  जो  पानी  बालू  में  मिलाया

 जाता  है  वह  खास-खास  अवस्था  में  घटने  के  बजाय  ऊपर  तक  श्री  जाता  है  ।  अब  यह  विषय  ऐसा  है  कि
 ५. ५

 जिस  पर  हमारे  यहां  भ्रनुसंधान  की  Ata  है  ।  इस  विषय  पर  गवाही  देने  के  लिये  बहुत से  गवाह

 प्रोफेसर  भी  are  लेकिन  किसी  ने  rot  निजी  तजर्बे  की  बात  नहीं  बतलायी  इसलिये  इसे  समझने

 में  गलती हुई  ।  खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  जितने  विषय  हैं  उन  पर  हमारे  यहां  अनुसंधान  होना  चाहिये
 |

 मुझे  खुदी  है  कि  फ्यूडल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  कौर  इंस्टीट्यूट  श्राफ  माइन्स  में  कुछ  भ्रनुसंधान  हो  रहा  है

 ax  इस  दिशा  में  कुछ  प्रगति  भी  हुई  है  ।

 हमारे  करीब  दस  लाख  भाई  खानों  में  काम  करते  वे  बड़े  परिश्रम  से  काम  करते  हें  उनकी  सुरक्षा

 का  हमको  पुरा  प्रबन्ध  करना  चाहिये  प्रौढ़  उपयुक्त  नियम  बनाने  चाहिये  |  प्रो  केवल  नियम  बनाना

 ही  काफी  नहीं  होगा  उन  नियमों  को  पालन  करवाने  की  श्रावक्यकता है  ।  यह  काम  प्रसार  नहीं  है  ।

 यह  काम  इस्पेक्टर  बहाल  करने  से  ही  नहीं  हो  सकता  बल्कि  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  कि  खानों ay  an

 के  सम्बन्ध  में  काम  करने  वाले  सब  सुपरवाइजर  इरादी  सब  इस  तरफ  ध्यान  दें  ।

 जो  लोग  कि  खान  विभाग  में  काम  कर  रहे  हें  जैसे  इंस्पैक्टर  कौर  प्रबन्धक  उन्होंने जहां  तक  उनसे

 हो  सकता  है  अच्छा  काम  किया  में  उनकी  तारीफ  करता  हूं  ।  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  समय

 गया  है  कि  सरकार  को  इस  विषय  पर  गम्भी  रता पूर्वक  विचार  करना  चाहिये  श्र  एक  राष्ट्रीय  कमीशन

 नियुक्त करने  क  लिये  जल्द  से  जल्द  कदम  उठाना  चाहिये  कौर  जो  दूसरे  देशों  के  अनुभव हैं
 शौर  जो

 हमार दश  के  प्रभुत्व  हैं  उनके  आधार  पर  करना  चाहिये  प्रौढ़  ऐसे  नियम  बनाने  चाहिये  कि  जो

 लाखों  प्राप्ति  खानों  में  काम  करते  हें  उनकी  जान  खतरे  से  बचे  प्रौढ़  हमारा  उत्पादन  भी  बढ़ें  ।

 faa  मंत्री  खंडूभाई  देसाई )  में  इस  विषय  पर  चर्चा  का  स्वागत  करता हूं  ।  किसी  भी

 अरन्य  सदस्य  की  भांति  छोटी  अथवा  बड़ी  दुर्घटनाओं  से  में  भी  चिंतित हूं  ।

 जैसा  सदन  को  मालूम  बड़ी  अथवा  ऐसी  ही  कोई  दुर्घटना  घटित  होने  पर  विधि  अ्रधीन  जांच

 न्यायालय
 की

 स्थापना  करना  सरकार  की  सामान्य  नीति  रही  दुर्भाग्य  से  पिछले  दो  वर्षों  में  दो  या  तीन

 खदान  सम्बन्धी दुर्घटनायें घटी  एक  खदान  से  सम्बन्धित  दूसरी  गैस  से  उत्पन्न  हुई
 थी

 कौर  तीसरी

 पिछली  मानसून  ऋतु  में  घटी है  ।  खदानों  के  सुरक्षा  विनियमों  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।  घनी

 वर्षा  के  परिणामस्वरूप ऐसा  शुभ्रा  है  ।  बाढ़ के  पानी  को  बड़ी  नालियों के  समीपवर्ती  क्षेत्रों की  कौर  न

 ले  सकने  के  कारण  वह  खदानों  में  भर  गया  कौर  परिणामस्वरूप  यह  दुर्घटना  हुई  ।  इस  स्थिति में  भी

 हमने  जांच  न्यायालय की  स्थापना  की  थी  ।  हमने  इस  बात  का  भी  प्रयत्न  किया  था  कि  जांच  न्यायालय

 में
 एक

 या
 दो

 संसद्  सदस्य  रहें  ।  जांच  जिस  निष्पक्ष  रूप  में  की  गई  है  उससे  हमें  वस्तुस्थिति  का  काफी

 बोध  gut  है  ।

 यह  जांच  टैक्नीकल  श्रथवा  औपचारिक  नहीं  थी  ।  हम  दुर्घटना  का  मूल  कारण  जानना  चाहते  थ  ।

 क्या  हमारे  इंस्पैक्टर  की  लापरवाही  से  ऐसा  क्या  नियोजकों  द्वारा  विनियमों  की  न  करने  के

 परिणामस्वरूप यह  बात  या  विद्यमान  विनियमों  में  कोई  त्रुटियां  थीं
 ?

 में  सभा  को  विश्वास  दिलाता

 हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में
 सब

 सम्भावित  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ।

 सुरक्षा  विनियमों  की  जांच-पड़ताल  के  लिये  उच्च  शक्ति  निगम  का  जहां  तक  सम्बन्ध है  में  उससे

 परांगमुख  नहीं
 z |  में  कभी

 भी
 इससे  विमुख  नहीं  gar  ।

 यद्यपि
 मेंने  सभा  के  समक्ष  कई  बार यह  बात

 मूल  में  ।
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 उच्च-शक्ति  सम्पन्न  प्रिया  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रकट  कर  दी  थी  कि  भारत  में  कोयला  खदानों  में  मृत्यु  औसतन  हजार  पर  एक  से  कम  है  जब  कि विदेशों

 में  यह  डेढ़ या  दो  के  झ्रासपास है  ।  किन्तु  में  उससे  संतुष्ट  नहीं  हूं
 ।  दुर्भाग्य यह  है  कि  खदानों  में

 कार्प

 करना  प्रख्यात  संकटप्रद  है  ।  कितना  भी  बचाव  कीजिये  दुर्घटना  हो  ही  जाती  है  |  यह  खदान  नियोजकों

 का
 कतैंव्य  है  कि  वें  दुर्घटनाओं  में  प्रत्येक  सम्भव  कमी  करने का  प्रयत्न  करें  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  खदान  सम्बन्धी विनियम  बहुत  पुराने  ज्यों-ज्यों

 अनुभव  प्राप्त  होता  गया  उनमें  संशोधन कर  दिये  गये  ।  अतः  ये  विनियम  पुराने  नहीं  हैं  प्रत्युत

 वृद्धि  rey  में  विधि  पारित  करतें  समय  लम्बो  प्रक्रिया  का  झ्राश्रय  लेना  पड़ा  ।  इसमें दो  या  तीन

 वर्ष  लग  गये  |  किन्तु  जैसा  सभा  को  ज्ञात  है  मेंने  १९  ४५६  में  झ्रापातकाल  विनियम  पटल  पर रखे थे
 जो  तुरन्त  क्रियान्वित  होकर दो  वर्षों  तक  रहेंगे  ।

 ठीक  समझे  जाने  वालें  विनियमन  उनमें  समाप्त  कर

 दिये  गये  |  वर्तमान  अवस्था  में  जो  नये  विनियम  हैं--जो  श्री  To  ब् ०  fara  राव  को  मालूम  हैं--इनमें

 खदान  उद्योग  की  त्रितलीय  समिति  के  समक्ष  रखें  गये  थे  वे  सब  निर्थक ही  में  तुरंत  ही  विनियमनों

 का  प्रख्यापन कर  सकता  था  किन्तु विधि  के  अधीन  ऐसा  नहीं  किया  जा  सका  |  ऐसा  करने  के  पूवे  इनका

 प्रकाशन  आवश्यक  था  ।  समिति  में  की  गई  सब  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  इन्हें

 में  प्रकाशित कर  दिया  गया  ।  wae  ये  राजपत्रित हो  चुके  अब  सम्बन्धित  हितों  की  कौर  से  आपत्ति

 प्राप्त  होने  तक  र्धात  तीन  महीनों  तक  झ  प्रतीक्षा करनी  पड़ेगी  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  पन्द्रह  फरवरी
 जब  तीन  महीने  की  pate  पूरी  हो  इन  विनियमनों  को  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ।

 इन  संकल्पों
 को

 सूत्र बद्ध  करने  के  लिये  खदानों  की  सुरक्षा  सम्बन्धी  जानकारी  रखने  वाले  प्रत्येक

 व्यक्ति  से  सुझाव  आमंत्रित किये  गये  थे  भ्र  फिर  इन्हें  शामिल  किया  गया  ।  इस  दिशा  में  यह  भावना

 थी
 कि

 सुरक्षा  सम्बन्धी किसी  सुझाव  की  उपेक्षा  न  की  जाये  ।  श्री त०  ब०  fag  राव  जानते  हैं  कि

 नियोजकों  द्वारा  भ्रनिच्छा  प्रकट  करने  पर  भी  प्रत्येक  युक्तिसंगत  एवं  व्यावहारिक  सुझाव  स्वीकार  कर

 लिया  गया
 |  हमने कहा  कि  यदि  हमसे  कोई  त्रुटि  भी  हो  तो  वह  सुरक्षा  के  पक्ष  में  ही  हो  ।  इस  कार्य

 के  लिये यदि  कुछ  प्रौढ़  खर्च  करना  पड़े  तो  भी  हम  करेंगे  क्योंकि  मानव  जीवन  का  मूल्य  किसी  भी

 वस्तु  से  बढ़कर है  ।

 तो  श्री त०  qo  विपुल  राव  ने  जब  यह  प्रदान  उठाया--झ्रौद्योगिक समिति  में  खदान  अधि स्वामियों

 के  प्रतिनिधि--श्री कान्ति  मेहता  भ्र  श्री  महेश  देसाई ने  भी  कमीशन  स्थापित  करने  की  मांग  की--तो

 मैंने
 उत्तर  दिया  भ्र  wa

 भी
 देता  हूं

 कि
 मैं  उच्च-शक्ति प्रयोग  की  नियुक्ति  का  विपक्षी नहीं  हूं  ।

 किन्तु मैं  विनियमों  का  संचालन
 कौर  इंस्पैक्टर  कार्यालय  की  सजगता  देखना  चाहता  हूं  ।  विगत

 कुछ  महीनों में
 इसमें  वृद्धि कर  दी  गई  है

 ।
 मैं  इन  विनियमों  की  क्रियान्विति  का  अध्ययन करना  चाहता

 हूं  क्योंकि  यदि  श्रायोग  की  नियुक्ति  की  गई  तो  यह  विनियम  के  वर्तमान  रूप  का  ही नहीं  प्रत्युत
 कर्मचारियों  पर  प्रयास  इनका  कार्य  भी  देख  सकेगा  |  हम  किसी भी  समय  कितनी  ही  सुरक्षा

 व्यवस्था  क्यों
 न

 करें  उनका  प्रशासन  तो  कर्मचारी  ही  करेंगे
 |

 यह  अत्यन्त  टेक्नीकल  विषय  है  ।  आयोग

 को  पश्चिमी  देशों  के  बारे  में  जो  जानकारी  भी  है  उस  पर  भी  विचार  कर  लिया  गया  मैं  सभा  को

 श्रीनिवासन दे  दू  कि  भूतल  में  काम  करने  वाले  खदान  श्रमिकों  के  लिये  सुरक्षा  कार्यवाही  में  किसी  प्रकार
 की  कमी  नहीं  रखी  जायेगी ।

 कोयला
 खदान  ही  नहीं  प्रत्युत

 नगर
 स्वयं

 खदानों
 के  बारे  में  एक  बड़ी  कठिनाई  है  ।  सोने

 की  खानें  बड़ी  गहरी  होती  हैं  इनके  सम्बन्ध  में
 aire  भी  कठोर  विनियमन  होना  चाहिये  ।  हमने

 लगभग  20,000  अथवा  १२,०००  फुट  गहरी  खुदाई की
 है  जहां  कभी-कभी  चट्टानें  फट  जाती हैं  ।

 ७,०००  अथवा  ८,०००  कुट
 की  गहराई  पर  चट्टानों  के  फटने  का  पहले  ही  भ्रनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 यें  घटनायें  दुर्भाग्यपूर्ण होती  हैं  ।  श्री  बोस  ने  उचित  ही  कहा  है  कि  जमीन  में  ary  जितनी  गहराई
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 उच्च-शक्ति  सम्पन्न  आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे में  प्रस्ताव

 [  श्री  देसाई  ]

 पर  जायें  उतनी  ही  दुर्घटनाओं
 की

 संभावनायें  बढ़  जायेंगी  ।  इन  स्थानों  में  भी  सुरक्षा  उपाय  किये

 में  इस  चर्चा  का  स्वागत  करता  हुं  ।  देश  के  प्रौद्योगिक प्रसार  के  लिये  इस  संकटपूर्ण कार्य  में
 निमग्न  व्यक्तियों

 के  लिये  हम  जो  कुछ  करना  चाहते  उसे  हम  छिपाना  नहीं  चाहते  भले  ही  इसका

 सम्बन्ध  लोक-सभा  प्रिया  खनकों से  हो  ।  इसकी  आवश्यकता  कौर  भी  बढ़  गई  है  ।  हम  कोयले

 का  उत्पादन  ३७०  लाख  टन  से  बढ़ाकर  ६००  लाख  टन  कर  रहे  हैं  ।  स्वाभाविक  है  कि  खनिज  स्वामियों

 की संख्या में  वृद्धि  होगी  कौर  अधिक  कोयला  खानों  की  खोज  की  जायेगी  |  यह  हमारा  कर्तव्य  है

 ह

 नन  श्रमिकों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिये
 वे  सब  प्रयत्न किये  जायें  जो  मानवीय  दृष्टि से

 सम्भव हैं  |

 अन्त  मैं  सभा  को  श्रीनिवासन  देना  चाहता  ig  कि  खदान  श्रमिकों  की  सुरक्षा  पर  सदस्यों ने  जो

 बातें  बताई  हैं  उन  पर  हम  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करेंगे  ।  विनियमों  को  श्रागामी कुछ  महीनों  में  अन्तिम

 रूप  दिया  जायेगा  ।  हमने  निरीक्षक-कार्यालय  को  अनुदेश दे  दिये  हैं  कि  वे  इन  विनियमों के  अनुसार

 कार्य  प्रारम्भ  कर  e—_ararice BT F रूप  से  अधिनियमित किये  गये  विनियमों  पर  वे  विचार कर  सकते

 eer  शीघ्र  ही  उनको  भ्रान्ति  रूप  प्रदान कर  रहे  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  इसका  प्रवर्तन

 किस  प्रकार  होता  है  ।  इसके  लिये  अनेक  महीनों  अथवा  वर्षों  की  झ्रावश्यकता  नहीं  हं  ।  इस  कार्य के

 लिये  बाद  में  एक  उच्च  दिखती  समिति  azar  ara की  नियुक्ति  की  जा  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 किसी  तिथि  की  घोषणा  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  इस  पर  at  विचार  करना  है  ।  टेक्नीकल  समिति

 अथवा  आयोग  की  नियुक्ति का  मैं  विरोध नहीं  करता  हूं  ।  यह  हमें  परामर्श  देगा  यह  बतायेगा

 कि  खदान  सुरक्षा  विनियमों  में  और  कौन  से  परिवर्तन  wear  संशोधन  भ्रावश्यक  हैं  ।  नये  विनियमों

 की  क्रियान्विति  के  लिये  हमें  दो  या  तीन  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  करने  की  आवश्यकता नहीं  है  किन्तु  सम्बन्धित

 पक्षों  को  संशोधन  सम्बन्धी  जानकारी  के  लिये  युक्तिसंगत  समय  देकर  हम  उन्हें  लाग  कर  सकते  हैं  ।

 यदि  विद्यमान  विनियमों  में  किसी  अविलम्बनीय  संशोधन की  आवश्यकता हुई  तो  मैं  सभा  के  समक्ष

 बिना  किसी  हिचकिचाहट के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करूंगा
 |

 aren  है  कि  प्रस्तावक  एवं  उनके  समेत  इन  सब  बातों  से  संतुष्ट हो  जायेंगे  मैं  इस  बात  का

 पुरा  प्रयत्त  करूंगा  कि  महत्तम  राष्ट्रीय
 सेवा  में  संलग्न  खदान  श्रमिकों  के  लिये  सुरक्षा  सम्बन्धी  पुरी

 सावधानी बरती  जाये

 fait त०  ब०  विट्ठल  राब  :  मुझे  एक  मिनिट  चाहियें  |

 श्री  टेकचन्द  कया  माननीय  मंत्री  सुरक्षा  सम्बन्धी  नये  उपायों  के  बारे
 म  कुछ  जानकारी देंगे  ?

 श्री  खण्डभाई  देसाई  :  ये  विनियम  लगभग  १८०  हैं  जो  गजट  में  छप  चुके  हैं  ।  यदि
 श्रापकी

 इच्छा  हो  तो  मैं  मंत्रालय  से  एक  प्रति  श्री  टेकचन्द  के  पास  भिजवाने  के  लिये  कहूंगा  ।

 सभापति  महोदय  aa  चर्चा  समाप्त  हो  गई  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  PENG  के  ग्यारह  बजे  तक  के
 लिये

 स्थगित हुई  ।

 मूल ५  भ्रंग्रेजी  में  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  २०  2eug |
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 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  "9 3&3—E¥

 निम्नलिखित पत्र  सभा-पटल  पर  रखे  गयें

 (8)  एस०  को  संख्या  २८७६  दिनांक  २९  EUS

 की  एक  प्रति  जिसमें  भारतीय  तट  से  संतान  गहरे  समुद्र  में

 ग्रहण  तथा  मत्स्य  पालन  के  बारे  में  भारत  के  अधिकार  की  राष्ट्रपति

 की  उद्घोषणा है  ।

 (2)  गैर-सरकारी  सदस्यों  में  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 की  चौदहवें  सत्र  के  दौ  रान  में  हुई  बैठकों  से  बहत्तर वीं  )

 के  सारांश  |

 (3)  राज्य  पुनर्गठन  १९४५६  की  धारा  vo  की  उप-धारा

 (३)  के  अन्तर्गत  संसदीय  तथा  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र

 परिसीमन  ae  की  एक  प्रति  |

 राज्य-सभा  से  संदेश  १२६४

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  हुए  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  दी  :

 (१)  कि
 लोक-सभा  द्वारा  २२  PRUE  को  पारित  युवक  व्यक्ति

 विधेयक  से  राज्य  सभा  प्रगति  १७

 १९४५६  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत

 हो  गई  है  ।

 (2)  कि  लोक-सभा  द्वारा  ३०  FEUS  को  पारित  लड़कियों

 तथा  स्त्रियों  का  wafer  पण्य  विधेयक  ,  exe A Usa से  राज्य-सभा

 अपनी  १८  EUS  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के

 सहमत हो  गई  है  |

 (3)  कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  १८  १९४५६  की  बैठक  में

 निम्नलिखित दो  विधेयक  पारित  किये  थे  :

 (१)  दिल्ली
 निर्माण  जारी  रखना  विधेयक

 (२)  गन्दी  बस्तियां  तथा  ae 63  |

 (¥)  कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  .  १९  १९५६  की  बैठक

 में

 दिल्ली  किरायेदार  १९५६
 को

 पारित कर  दिया  था

 १४२६



 १४३०  संक्षेपता ]

 विषय  पीठ

 राउ
 तय-सभा  द्वारा  पारित  विधेयक  सभा-पटल  पर  रखे

 गये  १२६४

 (१)  दिल्ली  निर्माण  नियंत्रण  )  जानो  रखना  विषयक

 (२)  गन्दी  बस्तियां  तथा  विधेयक
 |

 (३)  दिल्ली  किरायेदार  सुरक्षा  )  विधेयक ।

 याचिका  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  १३६४

 ग्यारहवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  १२६५

 शिक्षा  उपमंत्री
 म०  मो०  ने  बुद्ध  जयंत्री  सारनाथ  के

 बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 कार्य  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  हुमा  १२६६

 सैंतालीसवाँ प्रतिवेदन  स्वीकृत  हुमा

 पारित  विधेयक  १३६६-१४०६

 (2)  संघ  उत्पादन  ach  (fare)  संशोधन  विधेयक  पर  श्रागे  चर्चा

 समाप्त  हो  गई  भ्र ौर  प्रस्ताव  स्वीकृत  |  विचार के

 विधेयक पारित  हो  गया  ।

 (2)  गृह-कार्य  मंत्री  गो०  बन०  ने  प्रादेशिक परिषद्  विधेयक

 पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  किया  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  न  |  खण्ड झा

 विचार  के  पश्चात्  विधेयक  पारित  हुआ  ।

 विचाराधीन  विधेयक

 वित्त  तथा  लोहा  श्र  इस्पात  मंत्री  ति०  ao  POTAT ATA )  ने
 प्रस्ताव

 किया  कि  बैंकिग  समवाय  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 |

 चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 कोयला  खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी-उच्च  शक्ति  सम्पन्न  आयोग  नियुक्त  करने  के

 बारे में  प्रस्ताव पर  चर्चा  हुई  १४२०-२८

 २१  १९५६  की  कार्यावलि

 बैकिंग  समवाय  विधेयक  श्र  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 पर  चर्चा  उनको  पारित  करना  |

 ee यव


